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भाग - 

[ PART M - SECTION 4 ] 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध भधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और 

सूचनाएं सम्मिलित है 
(Miscellazicons Notifications including Notifications , Orders , Advertisoments and 

Notices issued by Statutory Bodies) 


( 3) ग्राहकों , अन्य बैंकों प्रादि को नेमी किस्म की 

संसूचनाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए जो उसी 
कर्मचारी के कार्य से सम्बन्धित हो , जैसा समय 
समय पर प्रबन्ध निदेशक प्राधिकृत करें : - - 
शाखाओं में लिपिक स्टाफ । 


( 4 ) बैंक के मानक फार्मों पर ग्राहकों के लिए 2000 

रुपयों तक की राशि की नामे जमा संसूचनाओं 
पर हस्ताक्षर करने के लिए : - - 
शाखाओं में लिपिक स्टाफ । 


भारतीय स्टेट बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई , दिनांक 12 दिसम्बर 1984 . 

सूचना 
सं० प्रो० एण्ड एम०/ 59172 - - भारतीय स्टेट बैंक 
अधिनियम 1955 की धारा 50 के अंतर्गत निमित भारतीय 
स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली 1955 के विनियम 76 ( 1 ) 
के अनुसरण में केन्द्रीय बोर्ड को कार्यकारिणी समिति 
निम्नलिखित हस्ताक्षराधिकारों का प्रयोग करने के लिए 
निम्नांकित कर्मचारियों को एतद्वारा प्राधिकृत करती है : - -- 
( 1 ) चालू खाते में 2000 रुपयों तक को नकद 

राशि या चेकों की जमा रमीदों पर तथा बचत 
बैंक खातों , पावर्ती जमा खातों एवं जनता जमा 
खातों में 2000 रुपयों तक की नकद जमा 
रसीदों पर हस्ताक्षर करने के लिए : - -- 

शाखानों में टैलर । 
( 2 ) बैंक खाते या सरकारी खाते में 10000 रुपयों तक 

की राशि के लिए जमा की नकद रसीदों पर 
हस्ताक्षर करने के लिए : - -- 

शाखामों में उप प्रधान रोकड़िया । 
1 - 389 GI/ 84 


( 5 ) बैंक तथा सरकारी खातों पर 3000 रुपयों तक 

की राशि के लिए नकद रसीदों पर हस्ताक्षर करने 
के लिए : 
शाखामों में रोकडिया : 


केन्द्रीय बोर्ड को कार्यकारिणी 
- समिति के आदेश अनुसार 

ए० एस० पुरी, 
प्रबन्ध निवेशक 


( 3025 ) 
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दी इन्स्टीच्यूट आफ कास्ट एण्ड बर्स एकाउन्टैन्ट्स आफ इण्डिया 


कलकत्ता ,दिनांक 27 नवम्बर 1984 
सं० 18- मो० डब्ल्यू० प्रार० ( 105) / 84 ~ - दि कास्ट 
एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्यूलेशन 1959 के विनियम 18 का 
अनुसरण कर यह अधिमूचित किया जाता है कि दि इन्स्टीच्यूट 
श्राफ कास्ट एण्ड वक्र्स एकाउन्टंट्स आफ इण्डिया के परिषद 
ने कहे हुए रेग्यूलेशन के विनियम 17 द्वारा दिए गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए श्री अमल कुमार दास शर्मा, एम० एम० 
काम० ए० आई० सी० डब्ल्यू ० ए०, गुहा भवन , पोर्ट ब्लेयर 
लाइन , पी० प्रो० बैरकपुर - 743101 ( सदस्यता सं० 1075 ) 
के नाम को 26 नवम्बर , 1984 से सदस्य पंजिका में पुनः 
स्थापित किया । 


डी० सी० भट्टाचार्या, 

सचिव 


केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 14 दिसम्बर 1984 
सं० कार्मिक - III प्रशा० ( क्षे० - I1 /16)( 63) 79/ प्रा० प्रा० 
केन्द्रीय सरकार की अनुमति से केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) की धारा 5 घ की उपधारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि ( स्टाफ एवं सेवा 
शत ) विनियम , 1962 का और संशोधन करते हए निम्न 
लिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : - - 
1 . (i ) इन विनियमों का नाम कर्मचारी भविष्य 

निधि ( स्टाफ एवं सेवा शत ) संशोधन 

विनियम , 1984 होगा । 
(ii ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन 

की तिथि से प्रवृत्त समझे जाएंगे । 
2 . कर्मचारी भविष्य निधि ( स्टाफ एवं सेवा शत ) 

विनियम , 1962 को तीसरी अनुसूची के पैराग्राफ 
3 के नीचे दी गई तालिका में : - - 
( क ) सहायक ( मुख्यालय ) के पद से सम्बन्धित 

क्रम सं० 3 में 25 प्रतिशत प्रविष्टि के 
समक्ष एक प्रा लिपिक ( कनिष्ठ ) शब्दों 
के पश्चात " और वरिष्ठता के आधार पर 
पहले ही पदोन्नत किए गए महायक जिसके 
ऊपर कोई भी परीक्षा कोटे का पद रिक्त 
है " शब्द जोड़े जाएंगे । 
मख्य लिपिक ( क्षेत्रीय कार्यालय ) के पद 
से सम्बन्धित क्रम सं0 - 4 में 25 प्रतिशत 
प्रविष्टि के समक्ष आशुलिपिक ( कनिष्ठ ) 
शब्दों के पश्चात् " और वरिष्ठता के आधार 
पर पहले ही पदोन्नत किए गए मुख्य 
लिपिक जिसके ऊपर कोई भी परीक्षा कोटे 

का पद रिक्त है " शब्द जोड़े जाएंगे । 
पाद टिप्पणी : - - 
__ 1 . सा० का नि० सं० 691 द्वारा भारत के राजपत्र । 

भाग - II , धारा 3 (i ) में तारीख 19 मई , 
1962 को मुल नियम प्रकाशित । 


2 . सा० का० नि० सं० 1483 द्वारा तारीख 15 
सितम्बर, 1983 को संशोधित नियम , भारत के 
राजपत्र भाग - II , धारा 3 उप धारा ( i ) 

तारीख 14 सितम्बर, 1963 को प्रकाशित । 
3 . सा० का० नि० सं० 592 तारीख 31 मार्च 

1964 द्वारा संशोधित नियम , भारत के राजपत्र 
भाग - II , धारा 3, उपधारा ( i ) में तारीख 

11 - 4 - 1964 को प्रकाशित । 
4 . सा० का०नि० सं० 896 द्वारा दिनांक 2 जून , 

1966 को संशोधित नियम । 
5 . सा० का० नि० सं० 1824 द्वारा तारीख 22 

नवम्बर , 1966 को सठशोधित नियम । 
6 . सा० का० नि० सं० 125 द्वारा संशोधित नियम 

भारत के राजपत्र भाग - II , धारा 3, उपधारा- ( i ) 

तारीख 17 जनवरी, 1967 को प्रकाशित । 
7 . सा० का० नि० सं० 127 द्वारा संशोधित नियम 

भारत के राजपत्र , भाग -II, धारा 3, उपधारा 

( i ) तारीख 28 जनवरी, 1967 को प्रकाशित । 
8 . सा० का० नि० सं० 787 द्वारा तारीख 16 मई , 

1970 को संशोधित नियम । 
9 . सा० का० नि० सं० 1155 द्वारा तारीख 7 

अगस्त , 1971 को संशोधित नियम । 
10 . सा० का० नि० सं० 1602 द्वारा तारीख 30 

अक्तूबर , 1971 को संशोधित नियम । 
11 . सा० का० नि० सं० 149 द्वारा तारोन 7 जनवरी , 

1972 को संशोधित नियम । । 
12. सा० का० नि० सं० 88 द्वारा तारीख 8 - 1 

72 को संशोधित नियम । 
13. सा० का नि० सं० 533 द्वारा तारीख 26 - 5 

1973 को संशोधित नियम । 
14 . सा० का० नि० सं० 547 द्वारा तारीख 26 - 5 

1973 को संशोधित नियम । 
15 . सा० का०नि० सं० 591 द्वारा तारीख 2 - 6 

1973 को संशोधित । 
16, मा० का० नि० सं० 645 द्वारा तारीख 16 - 6 

1973 को संशोधित नियम । । 
17 . सरकारी अधिसूचना मं० 19 ( 30 )/ 89- पी० एफ० 

1 द्वारा तारीख 17- 6-1975 द्वारा संशोधित नियम । 
18 . अधिसूचना सं० ए० - 12018/ 6/ 74 - पी० एफ० 

1 द्वारा तारीख 25 - 8 - 76 को संशोधित नियम । 
19 . सा० का० नि० मं0 645 द्वारा तारीख 16 - 6 

77 को संशोधित नियम । 
20 . सा० का० नि० सं० तारीख 28 - 10 

78 को संशोधित नियम । 
21 . अधिसूचना सं० एडीएम० ( प्रार० -II )/ 14( 7 )/ 80 

35813 द्वारा तारीख 23 - 12 - 1980 को 
संशोधित नियम । 
सा० का०नि० मं० शून्य द्वारा तारीख 7 नवम्बर , 
1981 को भारत के राजपत्र में भाग - II , 
धारा - 4 में प्रकाशित । 

वी० का० भट्टाचार्य , 
केन्द्रीय भविष्य निधि पायुक्त 


18 


( ख )मु 


न्धित 
श्रम 


लिपिक 
। 
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भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 

36 वीं वार्षिक रिपोर्ट , 1983-84 
( औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 35 के अनुसार ) 

अध्याय 1 
वर्ष का सिंहावलोकन 


1 . 01 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड 
30 जून , 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा -परीक्षित लेखा 
विवरण सहित भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के परिचालनों पर 
36वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है किन्तु वर्ष 1983- 84 
में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के परिचालनों और कार्य 
परिणामों की पष्ठभूमि के रूप में ( क ) देश का आर्थिक दृश्य ( ख ) 
महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनों ( ग ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
के सम्बन्ध में परिचालन गतिविधियों और ( घ ) उद्योगों के कार्य 
निष्पादन का सामान्य रूप में संक्षिप्त अवलोकन करना लाभ 


दायक होगा । . 
( क ) प्रार्थिक दृश्य 

1. 02 भारतीय अर्थ-व्यवस्था 1982- 83 के दौरान समु 
स्थानशील रही जब कि 1983 - 84 ( अप्रैल -मार्च) में 
देश की प्रार्थिक स्थिति में सर्वतोमुखी सुधार हुआ । 

___ 1 . 03 देश के कतिपय भागों में बाढ़ , सूफान और सूखे के 
बावजूद, लेकिन सामान्यतया अच्छे मानसून के कारण वर्ष 1983 
84 में कृषि उत्पादन में 12. 5 % की ठोस विकास दर रिकार्ड की 
गयी । वर्ष 1983- 84 में अनाज का 1, 510 लाख टन के रिकार्ड 
स्तर का उत्पादन हुअा जबकि 1981 - 82 में यह स्तर 1, 333 
लाख टन था तथा वर्ष 1982 - 83 में 1, 284 लाख टन अनाज 
का उत्पादन हुआ था । वाणिज्यिक फसलों में केवल तिलहनों के 
उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ; जब कि गन्ना 
कपास , पटसन और मेस्टा का उत्पादन सामान्य से कम हुआ । वर्ष 
1983 - 84 में गन्ने का उत्पादन वर्ष 1982 - 83 के 1 , 891 
लाख टन से घटकर 1, 700 लाख टन रह गया । वर्ष 1982 - 83 
के 83 लाख गांठों के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1983 - 84 में 
कपास का उत्पादन 77 लाख गाठें रहा । इसी तरह लगातार दो 
वर्षों में - - 1982 - 83 में 61 लाख गाठी और 1983 - 84 मे 
लगभग 65 लाख गांठे , अच्छी फसल न होने के कारण कच्चे पटसन 
के उत्पादन में कमी रही । 

1 . 04 वर्ष 1983 - 84 में औद्योगिक उत्पादन की समग्र 
विकास दर 5 . 2 % रही , जबकि पिछले वर्ष यह 3. 9 % थी । 
____ 1 . 05 अवस्थापना क्षेत्र की 7 . 4 % पर विकास दर इस 
से भी बेहतर रही । वर्ष 1983- 84 के दौरान देश में शक्ति जनन 
13, 990 करोड किलो वाट रहा जो कि वर्ष 1982 - 83 में यह 
1. 3, 000 करोड किलो वाट था जिससे कि 7 . 6 % की वृद्धि 
परिलक्षित होती है । वर्ष 1983 - 84 में कोयले का उत्पदान 
1 , 384 लाख टन रहा जो कि वर्ष 1982 - 83 में 1, 305 लाख 


टन था जिससे कि 6 % की विकास दर परिलक्षित होती है । 
कोयले की तुलाई में भी पिछले 5 % की तुलना में 6 % की वृद्धि 
हुई । कच्चे पैट्रोलियम के उत्पादन में 23 . 2 % की उल्लेखनीय 
वद्धि हई । 1983 - 84 के दौरान पेट्रोलियम शोधन उत्पादों में 
6 , 3 % की वृद्धि हुई । वर्ष 1983 - 84 के दौरान फास्फेटिक 
और नाइट्रोजीनियस उर्वरकों के उत्पादन में क्रमश: 6 . 9 % और 
1 . 9 - % की वृद्धि हुई । सीमेंट का उत्पादन वर्ष 1982 - 83 के 
234 लाख टन से बहुकर 1983 - 84में 27 1 लाख टन हो गया 
जिससे कि उत्पादन 15 . 8 % बढ़ा । 

___ 1 . 06 रेलवे ने 1983 - 84 के दौरान राजस्व अजित करने 
वाले 2, 300 लाख टन माल की ढुलाई की जो कि पिछले वर्ष 
1982 - 83 की तुलना में 0 . 3 % से मामूली अधिक है । कोयला , 
सीमेंट, खाद्यान्न , पैट्रोलियम उत्पादों की तुलाई में वृद्धि हुई जबकि 
लोहा खनिज , उर्वरकों, कच्चे लोहे और तैयार इस्पात की तुलाई 
में गिरावट आई । लेकिन , प्रति वैगन प्रतिदन के हिसाब से निवल 
टन किलोमीटर के मापदड के अनुसार क्षमता में काफी सुधार 
हुप्रा । 

1 , 07 पहली बार, वर्ष 1983 - 84 के दौरान देश की प्रमुख 
10 बन्दरगाहों ने 1, 000 लाख टन माल लदान और उतारने का 
लक्ष्य प्राप्त किया अर्थात् पिछले वर्ष के 980 लाख टन माल की 
तुलना में इस वर्ष 1, 005 लाख टन माल उतारा और चढ़ाया 
गया जिससे 2 . 6 % की वृद्धि परिलक्षित होती है । माल उतारने 

और चढ़ाने के लक्ष्यों में और भी ऊंचा लक्ष्य प्राप्त होता परन्तु 
अक्तूबर , 1983 में बम्बई की बन्दरगाह में 26 दिन . की हड़ताल 
और मार्च, 1984 में पूरे भारत में बन्दरगाह हड़ताल से इस पर 
दुष्प्रभाव पड़ा । पिछले वर्षों की भांति ही वर्ष 1983 - 84 में कुल 
माल उतारने और चढ़ाने में कच्चे तेल और पैट्रोलिय मउत्पादों 
का भाग 47 % रहा और इसके बाद लोहा खनन ( 22 % ) का 
दूसरा स्थान रहा । 

___ 1 . 08 उपादान लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की 
विकास दर वर्ष 1983 - 84 में लगभग 8 % रही जो कि 1982 
83 में 1 . 8 % , 1981 - 82 में 5 . 2 % और 1980 - 81 में 
7 . 9 % थी । इस प्रकार छठी पचवर्षीय योजना ( 1980- 85 ) 
के प्रथम चार वर्षों के दौरान औसत वार्षिक विकास दर 5 . 2 % 
प्रतिवर्ष के लक्ष्य की तुलना में 5 . 7 % प्रतिवर्ष रही : 
- 1 . 09 वर्ष के दौरान समग्र रूप से निवेश वातावरण अनुकल 
बना रहा । औद्योगिक लाइसेंसिंग की प्रारम्भिक सीमा 3 करोड़ 
रुपए को बढ़ा कर 5 करोड़ करने के बावजूद भी 1983 में जारी 
किए गए प्राशय पत्रों की संख्या 1, 055 रही जो कि वर्ष 1982 
में 10 43 थी । प्राशय पत्रों का प्रौद्योगिक लाइससों में से परिवर्तन 
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और भी प्रभावशाली रहा । वर्ष 1983 में जारी किए गए प्रौद्योगिक हड़ताल न होती तो निर्यात लक्ष्य 10, 000 करोड़ रुपए की सीमा 
लाइससों की संख्या वर्ष 1982 के 432 की तुलना में 1, 075 पार कर लेता और व्यापार घाटा पिछले वर्ष के स्तर पर ही रहता । 
रही । वर्ष 1983 के दौरान मंजूरी प्रदान किए गए विदेशी सहयोग 
अनुमोदनों की ख्या 673 रही जो कि 1982 में 500 और 

____ 1 . 15 वर्ष 1983 - 84 में संतुलन स्थिति में एक नया 
1981 में 389 थी । 

मोड़ पाया, जिसका प्रमुख कारण अपरिलक्षित प्रावतियों में लगा 

तार वृद्धि होता रहा है । गैरप्रवासी भारतीयों के निवेशों को 
__ 1 . 10 वर्ष 1983- 84 ( जुलाई - जून ) में कुल 1, 184 . 5 

आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाये कदमों के कारण 
करोड़ रुपए की राशि के पूंजी निर्गमों के लिए मंजूरियां प्रदान की 

मार्च, 1983 के अन्त में गैरप्रवासी भारतीयों के 1, 332 करोड 
गई जो कि 1982 - 83 ( जुलाई- जून ) में 967 . 1 करोड़ रुपए 

रुपए के निवेश दिसम्बर 1983 के अन्त में बढ़कर 2, 695 करोड़ 
थी । भारत के पूंजी बाजार इतिहास में पहली बार वर्ष 1983 

रुपए हो गये । विदेशी सहायता का निवल प्रवाह 1982 - 83 
84 के दौरान शैयरों और डिबेचरों के रूप में कुल पूंजी 1, 013 

में 1, 302 करोड़ रुपए से बढ़कर 1983 - 84 में 1, 551 करोड़ 
करोड़ रुपए उगाही गई जो कि वर्ष 1982 - 83 के दौरान बड़े 

रुपए हो गया । भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व वर्ष 1982 - 83 की 
हुए 751 करोड़ रुपए से भी 35 % अधिक है । इस राशि में 

समाप्ति पर 4, 265 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1983 - 84 की 
345 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर, 1 करोड़ रुपए के अधिमान 
शेयर , 57करोष्ट रुपए के परिवर्तनीय डिबचर और 610 करोड़ 

समाप्ति पर 5 , 498 करोड़ रुपए हो गया जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 
रुपए के गैरसंप -रिवर्तनीय डिबेघर हैं गैर - संपरिवर्तनीय डिबेचरों ने 

28 9 % अधिक है । सुखद विदेशी विनियम स्थिति तथा 
देश के निमित वित्त ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । 

बहतर आर्थिका प्रबन्ध को देखते हुए भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 

कोष के साथ अधिक निधि लेने की व्यवस्था का लाभ न उठाने की 
1. 11 थोक मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि 1982 - 83 के 

निर्णय लिया और मूल रूप से इसे उपलब्ध कराय गए 500 करोड़ 
2 . 6 % के मुकाबले वर्ष 1983 - 84 में 9 . 3 % की रही । 

को विशेष आहरण अधिकारों में से भी भारत ने 110 करोड के 
थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापे गए अनुसार मुद्राबस्फीति की वार्षिक 

विशेष आहरण अधिकार छोड़ने का निर्णय किया । 
दर वर्ष 1983 - 84 में 10 . 7 % रही । । 

( ख ) नीति परिवर्तन 
1 . 12 सार्वजनिक तथा भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य बैंकों 
में सावधि जमा राशियों सहित मुद्रा पूति को समाविष्ट करते हुए 

( i) लाइसेंसिंग नीतियां और पद्धतियां 
कूल प्रार्थिक स्रोत पिछले वर्ष के 10, 442 करोड़ रुपए या 16 7 % 

1 16 वर्ष के दौरान , औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति और 
सलना में वर्ष 1983 - 84 के दौरान 12, 699 करोड़ 

निवेश नीति सरकार की निरन्तर समीक्षा के अधीन रही 
रुपए या 17 . 4 % हो गए । वर्ष 1983- 84 में अपनाए गए 

ताकि इसके निरन्तर विकास स्थिति 1956 के औद्योगिक नीति 
साख जमा नीति उपाय उत्पादक और अग्रता क्षेत्रों की आवश्यकताओं 

संकल्प के समय ढांचे और छठी पंचवर्षीय योजना ( 1980 - 85 ) 
पर बिना कोई दबाब डालते हुए और साथ ही मुद्रा स्फोति पर 

में निर्धारित लक्ष्यों के भीतर सुनिश्चित की जा सके । 
नियंत्रण डालते हुए मन्दी और तेजी दोनों मौसमों के दौरान तरलता 
प्राधिक्य को नियन्त्रित करने में सहायक हुए । 

1 17 अतिरिक्त प्रौद्योगिक क्षमता के पुनपृष्ठांकन की योजना 

को 31 मार्च, .1985 तक बढ़ा दिया गया है । 1984 - 85 
1 . 13 31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार 201 . 1 

के दौरान क्षमता के पुनपष्ठांकन की स्वीकृति , 31 मार्च, 1984 
साधारण शेयरों ( प्राधार 1970 - 71 - 100) के लिए भारतीय 

को समाप्त हुए 5 वर्षों में से किसी एक वर्ष में हए अधिकतम 
रिजर्व बैंक प्रतिभूति मूल्य सूचकांक में बिन्दु के आधार पर 26 

उत्पादन में 1/ 3 और बढ़ाकर दी जायगी , बशर्ते कि यह उत्पादन 
मार्च, 1983 को 178. 5 के सूचकांक पर 12. 7 % की वृद्धि 

क्षमता और इसके 25 - % के योग से अधिक हो । उन इकाइयों , 
हई । सिवाय सूती वस्त्र , ना -परिवहन और सीमट के अन्य सभा 

जो कि पिछले, इस पहले इस सुविधा का स्वयं लाभ नहीं उठा पायीं 
प्रमुख उद्योग समूहों ने सामान्य सूचकांक वृद्धि में योगदान दिया । 

लेकिन योजना के अन्तर्गत लाभ लेने की पात्र थीं , को इस सुविधा 
बहुत बठिया फसल भावनाओं, सरकार द्वारा अपनाई गई 

का लाभ उठाने के लिए पात्र बनाया गया । 
ध्यावहारिक आर्थिक नीतियों और पूंजी -बाजार को संस्थानों द्वारा 
विए गए सहयोग के परिणामस्वरूप विशेषकर जनवरी , 1984 तक 

1 18 एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा 
दिखायी . गयी दृढ़ता से भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही कम्पनियों को कुछ शर्तों के अधीन अकार्बनिक उर्वरक , अखबारी 
प्राशावादी दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ । 

कागज , पोर्टलैण्ड सीमैट , पिग आयरन , इलेक्ट्रानिक उपकरण 
1 . 14 निरन्तर कठिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के प्रदूषण नियंत्रण उपकरण , छीजन पुनरुपयोग उपकरण , डायरी 
बावजूद भी पिछले वर्ष भारत के विदेशी व्यापार में देखी गयी उपकरण , रसायन उद्योग के लिए मशीनरी आदि , जैसे उच्च 
सुधार की प्रवृत्ति बनी रही । निर्यात 8, 80 5 करोड़ रुपए से 9 . 9 % अग्रता के चुने हुए उद्योगों में पर्याप्त विस्तार करने या नए उपक्रमों 
बढकर 9, 676 करोड़ रुपए हो गया । जबकि प्रायास 14, 193 

को लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की 
करोड़ रुपए से 8 . 9 % बढकर 15, 457 करोड़ रुपए हो गया । छूट दी गयी थी । इस प्रकार को एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी 
इस प्रकार वर्ष के दौरान व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 5, 388 व्यापार प्रथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों के लिए 
करोड़ रुपए का तुलना में 5, 781 करोड़ रुपए हुमा । यदि बन्दरगाह 

निर्यात अनिार्यता श्रणी ख तथा ग जिलों में उद्योग लगाने के 


. 


माग If m4 
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उचित उपकरण स्थापित करने और प्रदूषण की रोकथाम केर 
नियंत्र के लिए प्रदूषऋनियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कदम 
उठाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों, दोनों को वचन दिया 
है , के बाद ही प्रौद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तन त होंग । 

1 24 मशीन टूल उद्योग को लाइसेंसिंग पद्धति 20 जुलाई 
1983 को उदार को कगयो थी और लाइसेंसग के प्रयोजन के 
लिए मशोनी औजारों को 15 मख्य श्रधियों में वर्गीकृत किया 
गया । 


लिए कम करके 50 % और श्रेणी क जिलों में सम्बन्ध में 30 % 
कर दी गयी । 

1 19 वर्ष के दौरान , लागू किए गए एकयाधिकार तथा 
निबन्धनकारी व्यापार तथा अधिनियम , 1969 में संशोधन के 
अन्तर्गत मुक्त व्यापार क्षत्रों के 100 % निर्यातोन्म खो इकाइयों 
और उपक्रमों को एम० आर टी० पी० अधिनियम की धारा 21 
और 22 के उपबन्धों से छूट दी गयी थी । संशोधन से उत्पादन 
के भाग , आपूर्ति , संवितरण या सामान और सेवाओं का नियंत्रण , 
किसी उपक्रम को प्रमुख उपक्रम बना देने की सीमा 1/ 3 भाग से 
घटा कर 1/ 4 भाग कर दी गयी थी । प्रमुख उपक्रमों को , जब 
तक कि वे कार्य के उसी प्रकार, जिस प्रकार की उन्होंने प्रमुख 
स्थिति प्राप्त कर रखी है , के उपक्रमों को स्थापित करने का प्रस्ताव 
न रखती हों , अधिनियम की धारा 22 के उपबन्धों से मुक्त कर दिया 
गया था । लेकिन इस प्रकार के उपक्रमों के आधुनिकीकरण 
और प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप विस्तार की संभावना लाइसेंस 
प्राप्त क्षमता के 25 % तक सीमित कर दिया गया था । निगमित 
क्षेत्र में नियंत्रण के उपायों के रूप में प्रयोग की जा रही निवेश 
कम्पनियों को भी एम० आर०टी० पी० अधिनियम की सीमा में 
लाया गया है । 

1. 20 वर्ष 1983 - 84 में निर्यातोन्मुखी इकाइयों को भी 
उनके द्वारा निर्मित मदों , जिनके लिए कि कुल 25 % की समग्र 
सीमा के भीतर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनु 
मति दी गयी थी , को देशी बाजार में बेचने की अनुमति भी दो 
गयो । 


____ 1 25 नई कताई मिलों को स्थापित करने को अनुमति 
केवल निरुपित उद्योग रहित जिलों, में ही वो गयी । वस्त्र उद्योग 
की बहुरेशा नोति के अन्तर्गत कुछ रियायतों और लोच की अनुमति 
दी गयी । निर्यात अनिवार्यता से सम्बद्ध रियायती शुल्क योजना के 
अन्तर्गत स्थापित करधों के लिए पूर्णरिशा लोच की अनुमति दी 
गयी । अन्य मामलों में प्रतिस्थापन के द्वारा शटल रहित 
करघ स्थापित किए जाने की दशा में पोलिएस्टर रेश /फिलामेतट 
धागे से 100 % सिन्थेटिक वस्त्रों के उत्पादन की अनुमति 
( विस्कोज फिलामेण्ट धागे )/ एसिटेट फिलामेण्ट धागे से बने हुए 
आर्ट सिल्क वस्त्रों को छोड़कर ) दी गयी । 


___ 1 . 26 मांग और उत्पादन में अन्तर को देखते हुए पी० वी० 
सी० की लाइसेंस प्राप्त क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया । 
आपूर्ति के स्रतों के विशाखन के लिए और क्षेत्र में नवीनतम 
टैक्नोलॉजी को प्रारम्भ करवाने के लिए आटो- इलेक्ट्रिकल्स के क्षेत्र 
में अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिये गये । निजी क्षेत्र को 
भी दूर-संचार उपकरणों का उत्पादन करने की अनुमति दी गयो । 


___ 1 . 21 देश के भीतर और बाहर तकनीकी उन्नति पर सूचना 
एकत्र करने और प्रसार करने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय 
में प्रौद्योगिकी अभिज्ञान एवं सूचना कक्ष बनाया गया । 


(ii ) रुगण इकाइयों से सम्बन्धित नीप्ति 


1 . 22 वर्ष के दौरान , प्रदूषण नियंत्रण , वन - क्षत्र संरक्षण 
और भौगोलिक स्थलों से सम्बन्धित शर्तों और प्रविष्टियों को 
समाविष्ट करने के लिए प्रौद्योगिका लाइसेंसों, विदेशी सहयोगों 
और पंजीकरणों के लिए आवेदन - प्रपत्र संशोधित किए गए । यह 
निर्णय लिया गया कि किसी भी राज्य , जिसने कि वायु-प्रदूषण 
की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नियमों को अधिसूचित नहीं 
किया और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन नहीं किया , 
को 30 सितम्बर 1983 के बाद कोई प्रौद्योगिक लाइसेंस जारी 
नहीं किया जायेगा । 


1 27 वर्ष के दौरान , अक्तूबर 1981 में घोषित रुण 
उद्योगों के लिए नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा 
और कदम उठाए गए । 1981 नोति मार्ग निर्देशों के अनुसार 
यह आवश्यक है कि प्रशासनिक मंत्रालय , प्रमुख प्रौद्योगिक क्षेत्रों , 
जहां रुग्णता व्यापक रूप से हो , के लिए स्थायी समितियां स्थापित 
करने की आवश्यकता पर विचार करेगा और इस प्रकार की समि 
तियां रुन्णता की सीमा और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक 
नीति उपायों को समय -समय पर समीक्षा करेंगी । वर्ष के दौरान 
वाणिज्य मंत्रालय के वस्त्र विग और इस्पात एवं खान मंत्रालय 
के इस्पात विभाग ने क्रमशः वस्त्र और इस्पात उद्योगों के लिए 
स्थायी समितियों का गठन किया । 


___ 1 . 23 कुछ अत्यन्त प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों 
( अर्थात प्राथमिक धातुकर्मीय उत्पादक उद्योग तथा जस्ता , सीसा , 
तांबा एल्युमीनियम और इस्पात , कागज , कीटनाशक , तेलशोधक 
कारखाने , उर्वरक , पेण्ट , रंग , धर्म शोधन , रेयन , सोडियम 
पोटैशियम साइनेमाइड, मूल औषधियां , फाउण्ड्री , बैटरियां , 
एसिड/एलकलोज , प्लास्टिक , रबड़ , सीमेंट और एजबेस्टस ) 
के सम्बन्ध में जून , 1984 में सरकार ने निदेश जारी किए कि 
उपरोक्त उद्योगों के सम्बन्ध में आशय -पत्र ( क ) परियोजना 
स्थल सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा वातावरणीय दृष्टिकोण से 
अनुमोदित कर दिया गया है और ( ख ) उद्यमी ( उद्यमियों ) ने 


1 28 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने भी भारतीय 
रिजर्व बैंक , सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों , वाणिज्यिक बैंकों आदि 
द्वारा इसके पास भेजी गयो समस्या परियोजनाओं ( उद्योग विकास 
एवं विनियमन ) अधिनियम , 1951 के अन्तर्गत अधिग्रहीत इकाइयों 
या राष्ट्रीकृत इकाइयों को छोड़कर ) की जांच करने के प्रयोजन 
के लिए और रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने का समस्याओं को 
सुलझाने के लिए सर्वोत्तम प्रकार को कार्यवाही पर विचार करने के 
लिए एक स्थायी समिति बनायो । वित्तीय संस्थानी ने व्यावहार्य 
सम्भव रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए और इस विशा 


3030 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 29, 1984 ( पीष 8 , 1906 ) 


[ भाग III - मण्ड 4 


- 


- 


- 


में उचित कदम उठाने के लिए भारत सरकार को इस प्रकार के 
और अन्य मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजने के लिए अपने प्रयासों 
को गहन रूप से जारी रखा । 


दिष्ट उद्योगों के सम्बन्ध में संशोधित की गयी । चार वस्त्र मशीनरी 
मदों पर आयात शुल्क बहुत कम कर दिया गया ।निर्यात वायित्वों 
के अनुरूप रियायती आयात- शुल्क से अधिमा चौड़ाई वाली शटल 
रहित खसियों और रोटर कताई मशीनों के आयात की अनुमति 
दी गयी । चर्बी के आयात और इसके घरेलू उपयोग के सम्बन्ध 
में प्रतिबन्ध लगाये गए । विभिन्न इलेक्ट्रानिक मदों पर शुल्क वापसी 
दरें या तो समाप्त कर दी गयी या घरेलू मूल्यों को कम करने और 
घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से कम कर दी गयी । 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में निर्यातकों द्वारा भाग लेने की पद्धति को 
सरल बनाया गया । टेक्नोलाजी का दर्जा बढ़ाने के लिए आयात 
के लिए कुछ श्रेणी के निर्यातकों के अनुरोधों की समीक्षा करने और 
उनका निपटान करने के लिए वर्ष के दौरान एक समन्वय समिति 
गठित की गयी । 


( iii ) कम विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए नीति 

1 . 29 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाएं लगाने के लिए 
उद्यमियों के लिए प्रोत्साहनों की नई नीति , अप्रैल , 1983 में 
प्रारम्भ की गयी थी जिसके अन्तर्गत 133 उद्योग रहित /विशेष 
क्षेत्र जिले और विशेष क्षेत्र , अर्थात् श्रेणी क के जिले नियत 
पूंजी निवेश की 25 % की दर से 25 . 00 लाख रुपए की सीमा के 
भीतर केन्द्रीय निवेश उपसहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बनाए 
गए थे । केन्द्रीयनिवेश उपसहायता के लिए श्रेणी ख में 54 जिलों 
की पात्रता 15 लाख रुपए की सीमा सहित नियत पूंजी निवेश का 
15 % थी । श्रेणी ग में 112 जिले पहली बार 10 % की उप 
सहायता के लिए 10 लाख रुपए की सीमा के भीतर पात्र बनाए 
गए थे । 
____ 1 : 30 नई योजना के प्रमुख पहलुओं में से एक यह था कि 
श्रेणी ख और ग में नगर - क्षेत्रों के इलाकों / तालुकाओं/ ग्रामीण 
क्षेत्रों /विस्तार में उभरने वाली औद्योगिक इकाइयां , जहां 31 मार्च 
1983 की स्थिति के अनुसार निवेश 30 करोड़ रुपए से अधिक 
हो गए थे, केन्द्रीय उपसहायता की पात्र नहीं होगी । वर्ष के दौरान , 
यह स्पष्ट किया गया कि लघु क्षेत्र इकाइयों को स्थापित करने 
के लिए रियायती वित्त की सुविधा श्रेणी ख और ग के नगर 
क्षेत्रों के ब्लाकों /तालुकाओं/ग्रामीण क्षेत्रों/विस्तार में निवेश स्तर , 
जहां निवेश 30 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, के बावजूद 
पहले की तरह जारी रहेगी । यह भी स्पष्ट किया गया था कि 30 
करोड़ रुपए की सीमा को निश्चित करते समय, औद्योगिक उद्यमों , 
अर्थात , निजी क्षेत्र , सरकारी क्षेत्र या विभीगीय में ही किए 
गए निवेशों का गणन किया जायेगा और औद्योगिक सम्पदा क्षेत्रों , 
पावर सब-स्टेशनों , जल संयंत्रों , सामान्य उपयोग तथा सेवायें , 
आदि जैसे अवस्थापना में किए निवेशों, यदि कोई हों , को शामिल 
नहीं किया जाएगा । इसी तरह यह भी स्पष्ट किया गया था कि 
उन परियोजनाओं में , जहाँ आशय - पत्रों/ केन्द्रीय सरकार अनुमोदन / 
विदेशी सहयोग अनमोदनों , आदि की शतों के अनसार अनमोदन 
पहली अप्रैल , 1983 को या उससे पहले प्राप्त किय गये थे निवेश 
श्रेणी ख और ग जिलों में लागू 31 मार्च 1983 की स्थिति के 
अनुसार 30 करोड़ रुपए की सीमा के बावजूद , केन्द्रीय निवेश 
उप - सहायता के लिए पूर्ववत् पान रहेंगे । । 

(IV ) निर्यात- आयात नीति 

1 . 31 वर्ष 1983-84 के लिए घोषित निर्याप्त- आयाप्त 
नीति से निर्यात और घरेलू उत्पादन बढ़ाने में काफी प्रेरणा मिली । 
औद्योगिक टेक्नोलाजी के आयात की अनुमति परिष्कृत , उच्च 
अग्रता श्रेत्रों और निर्यातोन्मुख / आयात प्रतिस्थापन उद्योगों के लिए 
दी गयी । नकद प्रतिपूरक सहायता से नयी मदों के सम्बन्ध में 
घोषित की गयी और पर्याप्त निर्यात सम्भावना रखने वाली काई 
मदों के सम्बन्ध में बढ़ायी गयी । प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्का 
काम करके 35 % कर दिया गया । पूंजीगत माल के आयात की 
पद्धति घरेल पूंजीगत माल उत्पादन में तेजी लाने के लिए विनि 


1 . 32 वर्ष 1984- 85 के लिए निर्यात - आयात नीति का 
लक्ष्य निर्यात उत्पादन और निर्यात के लिए और सभी आवश्यक 
आयात में निरन्तर अभिवृद्धि द्वारा उत्पादन आधार को मजबूत 
और विकसित करने के लिए और प्रोत्साहन उपलब्ध करवाना 
है ,जिससे उचित मामलों में आधुनिकीकरण हो और उत्पादकों / 
निर्यातकों को कच्चे माल और काल - पुर्जे , आदि आसानी से प्राप्त 
हो सकें । नीति के महत्वपूर्ण पहलू है , पूंजी माल से सम्बन्धित 149 
मदों को खुले सामान्य लाइसेस की सूची में रखना, 53 मदों के 
इस सूची से बाहर निकालना और आयात को सरल बनाने के 
लिए 13 मदों को एक सूची से दूसरी सूची में परिवर्तित करना । 
प्रतिबन्धित सूची ( चर्बी को छोड़कर ) खत्म कर दी गयी है । आयात 
लाइसेंसों की वैधता अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दी 
गयी है ।विशेष प्राथमिकता क्षेत्रों , जैसेनिर्यात उत्पादन , वातावरण , 
कृषि , जल साधनों का सर्वोत्तम उपयोग , कम लागत , गृह -निर्माण , 
नवीकरणीय /गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों का विकास और उपयोग 
आदि में तकनीक की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
विशेष प्रावधान किया गया है । जिन मामलों में निवल विदेशी 
मुद्रा अर्जन अधिक है , उनमें ही अबनिर्याप्त प्रोत्साहन के लिए विशेष 
प्रावधान किया गया है । अधिक मूल्य वृद्धि वाली वस्तुओं के 
निर्यात के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है । लघ , कुटीर 
क्षेत्र में धुनी हुई वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से उखमी 
व्यापारी निर्यातक नामक निर्यातकों की एक नयी श्रेणी को 
प्रोत्साहित किया जा रहा है । जिन वस्तुओं के निर्यात में विदेशी 
मवा. अर्जन की दर ज्यादा है उनमें उत्पादकों को सुलभता से प्राप्त 
करने की दृष्टि से 10 % से कम निर्यात अर्जन होने पर प्रतिपूर्ति 
घर 1 % प्रति विन्दु बढ़ा दी गयी है । कंप्यूटर साफ्टवेयर के 
निर्यातक हार्डवेयर परीक्षण उपकरण और साफ्टवेयर औजारों 
के आयात के लिए अपनी विदेशी मुद्रा आय के 50 % की सीमा 
तका आयात लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं । 


( v ) साख नीति 

1 . 33 उच्च साख संभावना वाली अतिरिक्त तरलता 
को गतिशील बनाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकद रिजर्व 
अनुपात पर वर्ष 1983 - 84 में विभिन्न स्तरों पर 29 जुलाई 
1983 से 7 . 5 % से 8 % , 27 अगस्त , 1983 से 8 . 5 % 
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और अंतत : 4 फरवरी, 1984 से 9 % कर दी गयी है । 12 
नवम्बर , 1983 से अनुसचित वाणिज्यिक बैंकों को 11 नवम्बर , 
1983 की स्थिति के अनुसार स्तर पर मांग और सावधि देयताओं 
में वृद्धि के 10 % की नकद रिजर्व अनुपात को बनाए रखना था । 
खाद्यान्न खरीद के वित्तपोषण के लिए बढ़ाए गए ऋण के लिए 
पुनर्वित्त सीमा में भी परिवर्तन किए गए । अक्तूबर 1983 में 
घोषित व्यस्त मौसम साख नीति को 1983 - 84 में उदार बनाने 
के कुछ उपाय शामिल थे । 25 नवम्बर , 1983 में बैंकों को 125 % 
की वृद्धि 1982 में अजित औसत मासिक स्तर पर सीमा 
तक निर्यात ऋण के लिए पूवित्त की अनुमति दी गयी । 
अन्य ऋण उवारता उपायों में राज्य विधुत बोडों और राज्य सड़क 
परिवहन निगमों को ऋणों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास 
बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पुनर्बट्टा सुविधा में 100 करोड़ 
रुपए से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए करना और कार्यशील पूंजी 
आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राधिकरण योजना के लिए कटौती 
बिन्दु 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए करना सम्मिलित 


1 . 34 हाल ही में , सांविधिक सरलता अनुपात 28 जुलाई , 
1984 से 35 - % से बलाकर 35 . 5 % और पहली सितम्बर , 
1984 से 36 % कर दी गयी है । इसके साथ ही भारतीय रिजर्व 
बैंक ने वृद्धिशील नकद रिजर्व अनुपात के अन्तर्गत जनवरी , 1977 
और अक्तूबर , 1980 के बीच जब्त किए गए नकद शेषों के 1/ 5 
भाग को 27 अक्तूबर, 1984 और 1 दिसम्बर 1984 को दो 
किस्तों में देने का निर्णय लिया है । यह प्राथमिक मुद्रा के उत्पादन के 
बिना राष्ट्रीय अग्रताओं के ढांचे के भीतर अत्यावश्यक सरकारी 
क्षेरम निवेशों के लिए स्रोत उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से है । 

( ग ) परिचालन गतिविधियां 

( i ) निरुपित क ख , और ग श्रेणी जिलों में परियोजनाओं 
के लिइ रियायती वित्त की योजना 

1 . 35 निरूपित कम विकसित और क ", . ख और ग 
के रूप में श्रेणीकृत जिलों / क्षेत्रों में उभरने वाली परियोजनाओं के 
लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोपित नई योजना के अनुरूप वित्तीय 
संस्थानों ने भी इन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहनों का एक नया कार्यक्रम 
घोषित किया है । पहली अप्रैल , 1983 से प्रभावी किए गए 
प्रोत्साहनों के नए कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिलों की सभी सीन श्रेणियों 
स्थापित की गयी परिर योजनाए निम्नानुसार सकल आधार पर 
( केन्द्रीय सरकार से एक -मुश्त केन्द्रीय निवेश उप -सहायता के 
अतिरिक्त ) राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त 
की पान होंगी : 

ऋण हामीदारी 
जिले क्षेत्र 

महायता सहायता 

(करोड़ रु०) ( करोड़ रु . ) 
श्रेणी क 

5 . 00 

2 . 50 
श्रेणी ख 

3 . 00 1 . 50 
श्रेणी ग " 

2 . 00 1 , 00 
ऋण सहायता के रियायती भाग पर 12 . 5 % प्रतिवर्ष की दर 
से ब्याज लगेगा । 


1 . 36 श्रेणी क /विशेष क्षेसजिलों में लगाई गई 
परियोजनाएं भी निम्नलिखित रियायतों की पात्र होंगी - - 

- -परियोजना लागत का प्रवर्तक अंशदान 15 % जोम आर० 
टी० पी० संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित 25 करोड़ रुपए से अधिक 
पूंजी लागत वाली उच्च पूजी लागत परियोजनाओं के मामले में 
घटाकर 10 % कर दिया जायगा । ( प्रवर्तकों के अंशदान का 
गणन करने के लिए परियोजना विशिष्ट अवस्थापना पर लागत 
श्रेणी क जिलों की परियोजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना लागत 
में शामिल नहीं की जायेगी । दूसरे शब्दों में परियोजना विशिष्ट 
अवस्थापना वाली लागत के भाग के लिए प्रवर्तकों के अंशदान की 
आवश्यकता नहीं होगी । 
-- --इकाई की ऋण सेवा क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऋण 

हक्विटी अनुपात के सम्बन्ध में अधिक लचीला दृष्टिकोण 

रहेगा । 
- - श्रेणी क जिलों में स्थापित स्थापित की जाने वाली परि 
योजनाओं के सम्बन्ध में उपयोग न किये गये रुपया माण के 

भाग पर कोई वचनबद्धता प्रभार नहीं लगेगा । 
--- परियोजना विशिष्ट अवस्थापना के विकास के लिए परि 

योजना लागत के 20 % तक सीमित ब्याजमुक्त ऋण 
परियोजना द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के बाद 
परियोजना विशिष्ट अवस्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए 
की सीमा तक 12. 5 % प्रति वर्ष की रियायती दर पर ब्याज 

लगेगा । 
( ii ) उद्योग रहित जिलों में निरूपित विकास केन्द्रों में अव 
स्थापना के विकास के लिए सहायता 

1 . 37 केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक उद्योग - रहित जिले में दो 
विकास केन्द्रों के लिए अवस्थापना विकास कार्य को करने वाली 
राज्य सरकारों को सहायता देने का भी निर्णय लिया है । केन्द्रीय 
महायता प्रति जिला 2 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के भीतर 
अवस्थापना विकास की कुल लागत के 1 / 3 भाग तक सीमित 
होगी । उद्योग रहित जिले में विकास केन्द्र का चयन करने में यह 
सुनिश्चित किया जाना होगा कि 1971 की जनगणना के अनुसार 
विकास केन्द्र की जनसंख्या 50, 000 या अधिक हो और 1971 
की जनगणना के अनुसार गैर- घरेलू उत्पादन क्षेत्र में 10, 000 
से कम कामगार हों । अवस्थापना की मदें , जो केन्द्रीय सहायता 
प्राप्त करने की पात्र होंगी, निम्नानुसार हैं : सम्पर्क सड़कें निर्माण , 
औद्योगिक जल आपूर्ति , सामाजिक अवस्थापना , जैसे हाउसिंग , 
स्कल , डिस्पेंसरियां , अस्पताल आदि मल -प्रवाह व्यवस्था , साधारण 
सेवायें और पावर सब-स्टेशन , जल -निकास -व्यवस्था , पुलिया , 
औद्योगिक हाउसिंग , तकनीकी प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं और इमी 
प्रकार की अन्य सुविधाएं जो कि क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं 
पर विचार करते समय आवश्यक समझी जए । लेकिन, भूमि के 
अधिग्रहण और औद्योगिक सम्पदाओ क विकास पर किए गए व्यय 
सामान्यतया सम्बन्धित राज्य सरकार के पूरे कायक्रम का हिस्सा . 
होंगे और अवस्थापना के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता में से 
उनको पूरा किए जाने कीअनुमति नहीं होगी । प्रति जिला 2 करोड़ 
रुपए की वित्तीय सहायता चार किस्तों में चरण -बद्ध तरीके से 
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इस शर्त पर उपलब्ध करवाई जायगी कि विकास केन्द्र में अवस्थापना 
के विकास पर राज्य सरकारों का व्यय 4 करोड रुपए या इमसे 
अधिक की सीमा तक हो । 

___ 1 . 38 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी श्रेणी का के 
उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिलों में आवश्यकता आधारित 
अवस्थापना विकास में अन्तर, यदि कोई हो , को पूरा करने के लिए 
2 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता और 4 करोड़ रुपए के राज्य 
सरकार के अंशदान के अतिरिक्त राज्य औद्योगिक विकास निगमों , 
आदि के माध्यम से निम्हपित विकास केन्द्रों में क्षेत्र -विशिष्ट 
अवस्थापना विकास प्रति उद्योग- रहित जिले को सावधि ऋणों 
के रूप में 5 करोड़ रुपए तक और अधिक वित्त उपलब्ध करवायगा । 


( iii) उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए उधार पण योजना 

1 . 39 वर्ष के दौरानर आधुनिकीकरण सहायता उपलब्ध 
मारवाने की योजना की समीक्षा की गई और पहली जनवरी 
1984 से लाग पर्याप्त उदारताओं सहित संशोधित योजना 
प्रारम्भ की गई । संशोधित योजना के अन्तर्गत कुल 4 
करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता जो कि प्रारम्भ में 
12 . 5 प्रति वर्ष की रियायती ब्याज की दर पर उपलब्ध 
कारवाई गई थी , के लिए पहली मार्च पर 1984 से ब्याज की 
दर में और कमी करके इसे 11 , 5 % प्रति वर्ष कर दिया 
गया । वित्तीय रूप से कमजोर इकाइयों के मामले में ब्याज 
की. दर घटाकर 10 % प्रति वर्ष तक की जा सकती है 
परन्तु वित्तपेषित इकाइयों की वित्तीय स्थिति सुधरने और 
परिस्थितियों की आवम्यकता के अनुरूप संस्थान बाद में ब्याज 

की घर को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं । 
• 1 . 40 उदार ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता 

आधुनिकीकरण कार्यक्रमों, जैसे ( का ) प्रक्रिया टेकनोलाजी और 
या उत्पाद का दर्जा बढ़ाया जाना , ( ख ) ऊर्जा बचत , ( ग ) 
प्रदूषण निवारण उपाय ( घ ) छीजन और उप - उत्पादों का पुनः 
उपयोग और वसूलो, ( ७ ) निर्यात उन्मुखता ( च ) आयात 
प्रतिस्थापन ( छ) दुर्लभ कच्चे माल का संरक्षण प्रतिस्थापन 
( ज ) वर्तमान लाइसेंस प्राप्स क्षमता के भीतर क्षमता उपयोग 
में सुधार ( म ) सामग्री की देखभाल में सुधार करके इकाई 
के भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति 
लाना , के लिये उपलब्ध होगी । 


मंजर की गई समग्र सहायता , चाहे वह रियायती ब्याज दर 
पर हो या छ्याज की सामान्य उधार दर पर, " संपरिवर्तनीयता 
खण्ड की प्रयोज्यता से मुक्त रहेगी । 
( iv ) 100 % निर्यातोन्मुख इकाइयों को सहायता 
___ 1 . 43 100 निर्यात उन्मुख इकाइयों , के वित्तपोषण 
के मामले में प्रदान की गई अग्रता के अतिरिक्त अखिल 
भारतीय वित्तीय संस्थान , वर्ष के दौरान , इकाई की निर्यात 
प्रगति और संस्थानों को अपने वायदे पूरे करने की शर्त के 
आधार पर पहले पांच परिचालन वर्षों के लिए इस प्रकार की 
इकाइयों को रुपया ऋणों पर लागू व्याज दर में ( सामान्य 
अथवा रियायती , जो भी लागू हो ) , पहली जनवरी , 1984 
से प्रभावी 1 . 5 प्रतिवर्ष की छूट देने के लिए सहमत हो 
गए हैं । 
( v ) संपरिवर्तनीय खण्ड 

1 . 44 वर्ष के दौरान , केन्द्रीय सरकार ने पात्र औद्यो 
गिक संस्थाओं को ऋण सहायता प्रदान करते समय वित्तीय 
संस्थानों द्वारा लगाये लागू किए जाने वाले संपरिवर्तनीयता 
विकल्प के सम्बन्ध में संशोधित निदेशक सिद्धान्त जारी किए । 
संशोधित निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार संपरिवर्तनीयता खण्छु 
पहली मार्च, 1984 से केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा 
जहाँ कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से बकाया तथा 
प्रस्तावित ( कुल वित्तीय सहायता मंजूर रुपया ऋण और अथवा 
अमिवत्त रुपया , डिबेंचर और/ अथवा सार्वजनिक निर्गमों में 
हामीदारी के फलस्वरूप ) देयता ( पहले निर्धारित 1 करोड़ 
रुपये की सीमा के स्थान पर ) समग्रत : 5 करोड़ से अधिक हो । 


___ 145 सामान्यतः, संपरिवर्तनीयता खण्ड के लगाए जाने 
के समय और संपरिवर्तन विकल्प के वास्तविक प्रयोग के समय 
भी यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्रीय और/ या राज्य 
सरकार ( सरकारों ) , सरकारी उपक्रम/ कम्पनियों, राज्य 
औद्योगिक विकास निगमों / राज्य औद्योगिक निवेश निगमों 
( पुनः क्रय करने की व्यवस्थाओं के अंतर्गत सम्मिलित को 
छोड़कर ) , भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों ( वास्त 
विक निवेश ) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (निवेश 
संस्थानों सहित ) को मिलो-मुलो शेयरधारिता गैर- एम०आर० 
टी०पी० कम्पनियों के मामले में 26 % और एम०आर०टी०पी० 
कम्पनियों बड़े औद्योगिक घरानों के मामले में 40 % से अधिक 
न हो । लेकिन संस्थान , ऋण को माना के भेद -भाव के बिना 
सभी मामलों में कुप्रबन्ध / चूक होने पर संपरिवर्तन के अधिकार 
का प्रयोग पूर्ववत रखेंगे और निवेश संस्थान अपने सामान्य 
निवेश कारोबार के रूप में बाजार में शेयर खरीदने के लिए 
स्वतंत्र हैं चाहे ऐसा करने से गर - एम०आर०टी०पी० कम्पनियों 
में सरकारी वित्तीय संस्थानों के धारण 26 % और एम आर . 
टी०पी० कम्पनियों / बड़े घरानों में 40 % से अधिक भी क्यों 
न हो जाएं । 


1 . 41 योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए 
पान, बनने वाली औद्योगिक संस्था के लिये यह आवम्यक है 
कि वह कम से कम 10 वर्षों से परिचालन में रही हो और 
प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपकरण 10 वर्ष 
की अधिक अवधि से उपयोग में लाए जाते रहे हों । यदि 
परियोजना का लक्ष्य निर्यात में वृद्धि , आयात प्रतिस्थापन , 
ऊर्जा बचत और प्रदूषण निवारक उपायों को अपनाना हो तो 
10 वर्षों के मानदण्ड में ढील दी जा सकती है । 


1 . 42 उदार ऋण योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये 
से अधिक की वित्तीय सहायता पर वित्तीय संस्थानों की 
सामान्य उधार ब्याज दर लगेगी । लेकिन योजना के अन्तर्गत 


___ 1 . 46 किस सीमा तक और किस मूल्य पर संपरिवर्तन 
विकल्प, जहाँ कहीं भी लागू हो , का प्रयोग किया जाना है 


ग III - - 
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करते हैं । सरकार ने इस सम्बन्ध में वर्ष के दौरान संशोधित 
निदेशक सिद्धान्त जारी किए , जो पहली मार्च 1984 से लागू 
हो गए हैं । इन निदेशक सिद्धान्तों में व्यवस्था की गई है कि 
अखिल भारतीय विनोय संस्थानों द्वारा विसपोषित मभी एम 
आर०टी०पी० कम्पनियों में नामित . निदेशक वित किए 
जाएं , चाहे उनकी सहायता या शेयरधारिता कितनी भी 
क्यों न हो । जहां तक गैर एम आर०टी०पी० कम्पनियों में 
नामित निदेशकों की नियक्ति का सम्बन्ध है इसका स्व -विवेक 
अधिकार अखिल भारतीय विसीय संस्थानों में निहित है और 
यह निम्नलिखित पहलओं को ध्यान में रखकर चयनात्मक 
आधार पर प्रयोग किया जाता है : 
-- - इकाई समस्या ग्रस्त है और इसके रूग्ण होने की सम्भा 

वना है ; 
--- संस्थानात्मक शेयरधारिता की मात्रा 28 % से अधिक है ; 
- - ऋणों/निवेशों के रूप में संस्थानात्मक जोखिम 5 . 00 

करोड़ रुपये से अधिक है । 


सामान्यतया अग्रिम रूप से अर्थात् विभिन्न सम्बन्धित पहलुओं 
का गणन करने के बाद संपरिवर्तन विकल्प लगाते समय 
नश्चित किया जायेगा । संपरिवर्तन की अवधि इष्ट 
तम उत्पादन के प्रारम्भ होने की तारीख से सामान्यतया 3 
वर्षों के लिए होगी और विकल्प का प्रयोग इस अवधि के 
दौरान एक से अधिक बार किया जा सकता है लेकिन संपरि 
वर्तन निर्धारण की समय सीमा वहीं रहेगी । 

1. 47 इस ममय की स्थिति के अनुसार मंपरिवर्तनीयता 
खण्ड निम्नलिखित पर बिल्कुल भी लागू नहीं है -- 
- - आधुनिकीकरण के उद्देश्य, अथवा वर्तमान निर्धारित क्षमता में 

अतिरिक्त संतुलन उपस्कर प्राप्त करने के लिए मंजूर किए 

गए रुपया ऋण ; 
---- गर- योजना वित्त की प्रकृति , जैसे , आन्तरिक बिजली 
• उत्पावन के लिए डीजल जेनरेटिंग सैट , ऊर्जा बचत और 

प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण , आदि खरीदने के लिए मंजूर 
रुपया ऋण ; 
-~- पहले से वित्तपोषित परियोजना को मामूली अति व्यय को 

पूरा करने के लिए मंजूर रुपया ऋण बशर्ते , कि अति -व्यय 
उचित हो और प्रबन्धक वर्ग के नियन्त्रण के बाहर को 
परिस्थितियों के कारण हुआ हो और प्रवर्तक इसमें अपना 

उल्लेखनीय योगदान में ; 
- - उद्योग रहित विशेष क्षेत्र जिलों के रूप में अधिसूचित 
श्रेणी क जिलों में स्थापित की जाने वाली परियोजना 
( एम०आर०टी०पी० अथवा गैर - एमआर०टी०पी० 
किन्हीं भी संस्थाओं द्वारा स्थापित ) को मंजूर रुपया ऋण ; 
-- -वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विदेशी 

मुद्राओं में मंजूर किए गए उप - ऋण ; 
- - ( क ) सरकारी क्षेत्र अथवा ( ख ) कम्पनी अधिनियम की 
धारा 6 19ख की परिधि में आने वाले उद्यम ; ( ग ) सहकारी 
क्षेन्न की इकाइयों को मंजूर किए गए रुपया ऋण ; 
जिन कम्पनियों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों 
ने 5 करोड़ रुपये अथवा इससे कम ( मंजूर और बकाया 
सहित ) सकल वित्तीय सहायता प्रदान की है ( चूक करने 
बाली कुव्यवस्थित रुग्ण इकाइयों को छोड़कर ) ; 
जो रूपया ऋण पांच वर्ष की अवधि ( छट अवधि सहित ) 
में पुनर्देय हैं , बशर्ते कि ऋण पर 1 % वार्षिक का अति 
रिक्त ब्याज लगेगा ; 
वाणिज्यिक बैंकों, राज्य विसीय निगमों, राज्य उद्योग 
विकास निगमों और राज्य उद्योग निवेश निगमों द्वारा 

दिए गए रुपया ऋण अथवा डिबेंचर ऋण ; और 
- - निगमित क्षेत्र की 100 % निर्यातोन्मुख इकाइयां । 
( vi ) नामित निदेशकों की भूमिका 

1 . 48 नामित निदेशक एक और वित्ताय संस्थानों तथा 
सरों ओर वित्तपोषित संस्थाओं में महत्वपूर्ण कड़ा का काम 
2 ---389 GI/ 80 


1 . 49 वित्तपोषित संस्था के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप 
किए बिना नामित निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 
सरकारी नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्ट रूप 
से निर्धारित जिम्मेवारी को निभायें । नामित निदेशकों को 
आश्वस्त करना है कि विन पोषित मंस्थानों की निवेशक वोर्ड 
बैठकों में अन्य बातों के साथ- साथ , निम्नलिखित पहलनों की 
समीक्षा की जाए और इन पर विचार किया जाए : - - 
• इकाई की वित्तीय प्रगति ; 
सस्थानों को देय की अदायगी ; 
उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क एवं सांविधिक देयताओं 
सहित सरकारी देयताओं की अदायगी ( यदि कोई संस्था 
यह अनुभव करती है कि कोई कर विशेष अदायगी 
अनुचित है तो नामित निदेशक से अपेक्षा की जाती है कि 
ये संस्था के मामले के प्रथमतः उचित होने के बारे में 
अपने को प्राश्वस्त करें ) ; 
जहाँ पर प्रवर्तक समह का काफी हित हो , वहां पर 
अन्तर निगमित निवेशों और सहयोगी संस्थाओं को दिए 

गए ऋण अथवा लिए गए ऋण ; 
---- शेयरों के सभी लेन - देन ; 

संविदामों का निष्पादन , कच्चे माल, यार माल, 
मशीनरी , आदि की खरीद और बिक्री ; और 
विशेषकर, प्रबन्धक वर्ग से सम्बन्धित खर्च की भारी 
मदें ( ताकि फिजूल और फालतू खर्च की प्रवृति तथा 

निधियों का प्रप्रवर्तन रोका जा सके )। 
___ 1 . 50 इस विषय पर मरकारी निदेशक मिद्धान्तों में 
यह भी व्यवस्था की गई है कि उन सभी मामलों में , जिनमें 
संस्था की प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपये अथवा अधिक है 
खर्च का मार्वधिक अनुमान लगाने के लिए निदेशक बोर्ड की 
एक लघु लेखा परीक्षण उप - समिति ( गैर -पदाधिकारी निदेशकों 
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से गठित ) का गठन किया जाए । इम समिति का संस्था 
नात्मक नामित निदेशक भी मदस्य होगा , जिसमें निम्नलिखित 
दायित्व पूरा करने की अपेक्षा है ---- 

( क ) सांविधिक लेखा-परीक्षकों और बोर्ड में सम्पर्क ; 
( ख ) प्रान्तरिक लेखा-परीक्षकों और बोर्ड में सम्पर्क ; 
( ग ) नियंत्रण व्यवस्था और प्रबन्ध सूचना व्यवस्था पर 
__ विचार करना और इसे लागू करना ; और 

( घ ) प्राश्वस्त करना कि यदि फिजूल खर्चों की कोई 
. प्रवत्ति हो तो उसे रोका जाए । 


( vii ) कार्यविधि को कारगर और सरल बनाना 

1 . 51 वर्ष के दौरान , कार्यविधि को कारगर बनाने के 
अपने लक्ष्य के अनुरूप अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने 
सभी परियोजनाओं, चाहे उनकी परियोजना लागत कितनी 
भी हो , को परियोजना वित्तपोपण भागीदारी प्रमाण -पत्र 
योजना के दायरे में लाने के लिए सहमति दी , ताकि आवेदक 
संस्थानों को एक ही स्थान पर , साख की सुविधा प्राप्त हो 
मके । इसके अतिरिक्त , एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि 
का रुपया ऋण प्रदान किए जाने के मामले में परियोजना की 
वित्तपोषण पद्धति के लिए भारतीय प्रौद्योगिक विकासबैक 
के अनुमोदन की शर्त भी हटा दी गई । वाणिज्यिक बैंकों को 
भी 3 . 00 करोड़ रुपये तक की पूंजी लागत वाली परियो 
जनाओं को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने में भागीदारी की 
अनुमति दे दी गई , और उसके पश्चात 7 करोड़ रुपये तक की 
परियोजना लागत वाली परियोजनाओं में बैंकों को भाग लेने की 
अनुमति दे दी गई । 


पहले हो , से वसूल करने की व्यवस्था को अक्तूबर 1983 
में मरल बनाया गया ताकि पूरक ऋण करार भी इसकी 
परिधि में आ जाए और तदनुसार पूरक ऋण करार /ऋण 
करार के बन्धक होने की तारीख अथवा आशय पत्र जारी 
होने में 180 दिन की समाप्ति पर से , जो भी पहले हो , 
इसका गणन किया जा सके । 
___ 1 . 55 वर्ष के दौरान मूल्यांकन और मंवितरण प्रक्रिया 
को और अधिक कारगर बनाया गया , जिनमें प्रमुखतः पावे 
दकों को साझी पहुंच में रखना ; परियोजना का एक ही 
स्थान पर मूल्यांकन एक ही स्थान पर दस्तावेजीकरण 
एक ही स्थान पर, साख उपलब्ध करना और मामले 
अनुमार अग्रणी संस्थान के रूप में पदनामित किए जाने पर 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
बैंक तथा भारतीय प्रौद्योगिक साख एवं निवेश निगम में से 
एक ही संस्थान द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही किया 
जाना शामिल है । इस उद्देश्य के लिए भागीदारी प्रमाण 
पत्र योजना व्यवस्था का पूरा -पूरा उपयोग किया जाना और 
इस की व्यवस्थाओं को अन्तर संस्थानात्मक स्तर पर और भी 
कारगर तथा सरल मनाया गया । 
( घ ) उद्योगों की सामान्य समीक्षा 
____ 1 . 56 विभिन्न भागों में 6 % से 40 % तक ( मांग की 
तुलना में ) बिजली की कमी, और 1983 में 1, 432 
हासालों एवं 384 ताला बन्दियों से 250 . 5 लाख मानव 
दिवसों की हानि के बावजूद भी सामान्य रूप से उद्योग कुछ 
सीमा तक अपना उत्पादन तथा लाभप्रदता बढ़ा सका । 

____ 1 . 57 प्रौद्योगिक उत्पादन को सामान्य सूचकांक 
( आधार 1970- 100 ) 1983 - 84 के दौरान 173 . 8 
से बढ़कर 182 . 9 हो गया जिसमें 5 . 2 % की वृद्धि हुई । 
1982 - 83 और 1983 - 84 के वर्षों में प्रौद्योगिक 
उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवृतियों का उल्लेख सारणी : में दिया 
गया है : 


1 . 52 इसके अतिरिक्त , वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा निय 
मित प्रतिभूति स्थापित करने सहित, मूल दस्तावेज निष्पादन 
करने तक रुपया ऋणों में मे मंजूर किए गए पूरक अन्तरिम 
ऋणों के मामले में , प्रथम संवितरण की तारीख में लागू 
व्याज दर से 365 दिन तक 1 % वार्षिक का अतिरिक्त 
ब्याज न लेने की व्यवस्था विदेशी मुद्रा ऋणों में मंजूर किए 
गए अंतरिम ऋणों पर भी लागू कर दी गई । 
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मारणी 1 : औद्योगिनः उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवत्ति 


अधिभार 


क्षेत्र 


पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि 


- 


- 


1 . 53 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने महायता के 
संवितरण में सम्बन्धित विधिक और दस्तावेज तैयार करने 
के सम्बन्ध में लिए जाने वाले प्रभारों को 27 मार्च, 1984 
से वसूल न करने का निर्णय लिया । केवल उन्हीं मामलों 
में जिनमें भारतीय प्रौद्योपिक वित्त निगम या तो अग्रणी 
संस्थान के रूप में अथवा अखिल भारतीय स्तर पर अकेला 
ही वित्तपोषक संस्थान रहा हो तो यात्रा , जांच -पड़ताल , आदि 
के खर्च अथवा निगम द्वारा तय किए गए अनुसार मालि 
सिटरों/ अधिवक्ताओं को की गई अदायगी की वास्तविक 
राशि वसूल की जायेगी । 


1982- 83 
( अप्रैल 
मार्च ) 


1983- 84 
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1 . 54 वचनबदता प्रभार की वसूली के मामले में भी . 
इसे ऋण करार के बन्धक होने की तारीख अथवा प्राशय 
पत्र जारी होने से 180 दिन की समाप्ति , जो भी 


100 . 0 समस , उद्योग 
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1 . 58 उक्त से स्पष्ट है कि खनन और बिजली उद्योग 
का कुल प्रौद्योगिक गतिविधि में लगभग पांचवां भाग रहा 
और इनका वृद्धि प्रतिशत उल्लेखनीय था ( क्रमश: 11 . 29, 
और 7 . 6 % ) , इसके विपरीत निर्माण उद्योग का औद्यो 
गिक गतिविधियों में काफी हिस्सा होते हुए भी इसकी विकास 
पर केवल 4 % रही । 

1 . 59 उपलब्ध प्रांकड़ों के अनुसार 149 उद्योगों में 
से ( औद्योगिक उत्पादन में सरकारी सूचकांक के अनुसार 
जिनका कुल भार में में 80 % के लगभग हिस्सा है ) 1983 
84 के दौरान 102 उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुईं । 
केवल 44 उद्योगों के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि रही और 
3 उद्योग 1982- 83 के दौरान उपलब्ध उत्पादन दर को 
ही बनाए रखने में सफल रहे । 


सिग्रेट ( = 11 . 2 % ). लिनोलियम ( = 65. 8 % ) , गैलाथियन 
( = 25 . 6 % ), सिन्थेटिक रिटरजेन्ट ( = 12 . 1 % ), विक्रय 
इस्पात ( = 1 2 . 3 % ), मी० आई० स्पन पाइप ( =- 12 . 1 % ) , 
तांबा , पीतल चादरें और ढोल ( = 12 . 2 % ), ट्विस्ट 
ड्रिल ( = 10 . 7 % ) , धरती धकेल मशीनरी ( = 18 . 0 % ) , 
रोड रोलर ( = 44. 5 % ), टाइपराइटर ( = 11. 1 % ), 
पी आई एल सी तारे (== 41 . 5 % ) , क्लाक ( = 18. 4 % ) , 
पेन्सिल ( = 11 . 5 % ) , और जिप फास्टनर ( = 39 . 6 % ) । 

1 . 62 वर्ष के दौरान , विस्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई परन्तु कम उत्पादन के कारण मालनिर्माण क्षेत्र 
में सामान्य क्षमता प्रतिशत उपयोग में मामूली गिरावट 
आई जो 1982- 83 के 76 % से घटकर 1983 - 84 में 
लगभग 75 % हो गई । इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 1 में वर्ष 
1983 - 84 के लिए कुछ चुने हुए उद्योगों की विस्थापित 
क्षमता उत्पादन प्रतिशत क्षमता उपयोग की तुलना में भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम की 505 वित्तपोषित संस्थानों 
की स्थिति उनसे प्राप्त हुई रिपोटो के आधार पर तुलनात्मक 
रूप में दर्शायी गई है । 

1 . 63 उपभोक्ता , माल उद्योग के क्षेत्र में , जिसका भार 
तीय औद्योगिक वित्त निगम के वित्तपोषण कार्यों में अपना 
महत्वपूर्ण स्थान है , 1983 - 84 के दौरान चीनी , मूती , ऊनी 
और पट मन वस्त्र तथा कागज की प्रगति कुछ धीमी रही । 

1 . 64 वर्ष के दौरान , चीनी का कम उत्पादन होने के 
प्रमुख कारण थे : ( क ) गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में कहीं- कहीं 
सूखा पड़ना , ( ख ) गन्ना उत्पादन क्षेत्र में कमी होने से गन्ने 
के उत्पादन में कमी होना ( ग ) कुछ क्षेत्रों में मिलों द्वारा 
गन्ने की दी गई अलाभप्रद कीमत , और ( घ ) खांडसारी को 
मिलने वाले उत्पाद शुल्क राहत सहित विभिन्न कारणों से 
गन्ने का खांडसारी और गुड़ बनाने में अधिक उपयोग , इत्यादि । 


1 . 60 जो उद्योग 1983- 84 के दौरान उत्पादन में 
अग्रणी थे, अर्थात् जिनकी उत्पादन दर 1982 - 83 की तुलना 
में 10 % अथवा इससे अधिक रही , वे हैं ; कच्चा पेट्रोलियम 
( 23 . 2 % ) , चाय ( 12 . 0 % ), मूती धागा ( 11 . 5 % ) , 
सूती वस्त्र ( 16. 5 % ), चर्म वस्त्र ( 10. 5 % ), चमड़े के 
जूते ( 16 . 7 % ), न्यूज प्रिट ( 45. 7 % ), पाटो टायर 
( 11.4 % ), ट्रैक्टर टायर ( 24. 0 % ), स्कूटर टायर ( 19. 9 % ) , 
साइकिल टायर ( 20 . 5 % ), कास्टिक सोडा ( 12 % ) , 
सोडा ऐश ( 25 . 7 % ) , कैलशियम कार्बाइड ( 42. 8 % ) , 
तरल फ्लोरीन ( 15 . 0 % ) , हाई डेन्सिटी पोलीथिलीन 
( 13 . 8 % ) पी वी सी रेसिन्स ( 57 . 6 % ) , पालिस्ट्रीन 
( 21 . 4 % ) , कंपरोलेक्टम ( 18 . 0 % ) , नायलन फिलामेन्ट 
धागा ( 18 . 2 % ), विस्कोस स्टेपल रेशा ( 6 5 . 7 % ) , पोलिय 
स्टर फिलामेन्ट धागा ( 9 8. 4 % ) , मेलुलोस फिल्म ( 32. 4 % ) , 
डी०डी०टी० ( 25 . 0 % ) , औद्योगिक विस्फोटक ( 19. 6 % ) , 
क्लोरेम फिनिकोल ( 49 . 9 % ), विटामिन ए ( 16 . 6 % ) , 
सीमेन्ट ( 15 . 8 % ), बिक्री योग्य कच्चा लोहा ( 27 . 4 % ) , 
जोड- रहित पाइप और ट्यूबें ( 10. 4 % ) , एल्युमीनियम 
पी०जी० ग्रेड ( 20. 4 % ) , एल्युमीनियम चादरें और ढोल 
( 1 3 . 5 % ) , एल्यूमीनियम फ्यायल्स ( 27 . 7 % ), जिक 
( 16 . 0 % ), बोल्ट, नट और रिवेट ( 69 . 4 % ) , रेजर ब्लेड 
( 11 . 3 % ) , ढले हुए हाथ के औजार ( 17. 9 % ), बायलर 
( 10. 7 % ), शुगर मशीनरी ( 20 % ) कागज और लुगडी 
मशीनरी ( 18. 5 % ) , रबड़ मशीनरी ( 47. 6 % ), हवा और 
गंस कमप्रेसर ( 62 . 9 % ) , कृषि ट्रक्टर ( 20. 5 % ), घरेलू 
रेफिरिजरेटर ( 29 . 9 % ) , सिलाई मशीनें ( 10 . 4 % ) , 
पावर ट्रांसफार्मर्स ( 24 , 2 % ) , बिजली की मोटरें 
( 12 . 5 % ) , बजली के पंखे ( 14. 6 % ) , फ्लोरोमेंट 
ट्यूमें ( 51 . 3 % ), ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स ( 24 . 0 % ), 
रेलवे बैगन ( 13 . 0 % ) , मोटर साईकिलें ( 18 . 8 % ), मोपेड 
( 47. 4 % ),तिपहियं ( 20. 7 % ), साइकिल ( 21 . 9 % ) । 
____ 1 . 61 जो उद्योग अपने उत्पादन में 10 % या इससे 
अधिक पीछे रहे और जिनकी विनाम दर नकारात्मक रही , 
व है ; चीनी ( = 17 . 1 % ) , पटरान वस्त्र ( 22 . 4 % ) 


1 . 65 वस्त्र उद्योग में , लम्बी हड़ताल के पश्चात् 
बम्बई आधारित मिलों का खुल जाना पिछले वर्ष की तुलना 
में इस वर्ष उत्पादन में वृद्धि होने का एक महत्वपूर्ण कारण 
रहा , अन्यथा उद्योग को कच्चे माल की पूर्ति में अधिना मांग 
होने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी, बढ़ी हुई उत्पादन 
लागत , पुराने मंयंत्र और पाज -सामान , उचित मांग न होने 
से भागे भंगार एकत्रित होना तथा बाजार में मंदे की 
स्थिति , जैसी समस्याओं का सामना करना पडा और इसके 
परिणामस्वरूप कार्यकारी पूजी का भी अभाव रहा । विकेन्द्री 
कृत क्षेत्र ( अर्थात् हथकरघे और शक्ति करघे ) का हिस्सा 
बढ़ने से और पिछले 2 - 3 वर्षों के दौरान शक्तिकरघा 
क्षेत्र में विशेष वृद्धि को देखते हुए जिसका प्रमुख कारण इस 
द्वारा ( उत्पाद शुल्क आदि की दर कम होने में ) उम लागत 
पर वस्त्र उत्पादन हरने और बेचने की क्षमता है , संगठित 
मिल क्षेत्र के कार्य परिणामों पर लगातार दुष्प्रभाव पड़ा है । 
संगठित क्षेत्र में मिलों के अनार्थिक परिचालनों के फलस्वम्प 
कुछ मिलों में रुग्णता हो गई है । पहली मार्च, 1984 की 
स्थिति के अनुभार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 3 मिलों सहित 
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भाग - 4 
46 सूती वस्त्र इकाइयां बन्द पड़ी थी । मिलों के बन्द होने को अपने साधनों से आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन , 
के कारण अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 के बीच हुए गीली प्रणाली से सूखी प्रणाली में परिवर्तन और चूने की 
उत्पादन में हानि का अनुमान 61 . 49 मिलियन हिलो ग्राम खदानों का मशीनीकरण करना चाहिए । 
धागा और 232 , 06 मिलियन मीटर कपड़ा लगाया गया 

1 . 72 पूंजी माल उद्योगों में , भूमि समतल करने 
था । 

वाली मशीनरी को छोड़कर , आमतौर पर अन्य सभी प्रौद्यो 
___ 1 . 66 पटसन वस्त्र के लिए भी 1983 - 84 का 

गिक निर्माण इकाइयों की प्रगति पिछले वर्ष की तुलना में 
वर्ष प्रतिकूल ही रहा , जिसके प्रमुख कारण ( क ) विदेशी 

1983 - 84 के दौरान अच्छी रही । इसी प्रकार , बिजली 
बाजारों में हुई मांग में गिरावट ( ख ) 16 जनवरी , 1984 

मशीनरी समूह में भी वायरों और तारों को छोड़कर पावर 

ट्रांसफारमरों, बिजली मोटरों, बिजली पंखों, बल्बों और 
से 8 अप्रैल, 1984 की अवधि में 84 दिनों के लिए मिलों 

फ्लोरोसेंट ट्यूबों की प्रगति प्रभावशाली रहीं । वायर और 
में हड़ताल और ( ग ) 1982 - 83 और 1983 - 84 के 

तारों के उत्पादकों को राज्य विद्युत् बोड़ों की कमजोर वित्तीय 
दौरान हल्की फसल होने से मांग अधिक होने के घरण कच्चे 

स्थिति के कारण कम आर्डर प्राप्त होने से हानि हुई । । 
पटसन की कीमतों में वृद्धि । 

1 . 73 साख नियंत्रणों में ढील दिए जाने से कृषि 
1 . 67 कागज उद्योग में बड़ी मिलों में , जिनमें से 

ट्रैक्टर उद्योग ने कुल मिलाकर, उत्पादन और बिक्री , दोनों 
1983 - 84 के दौरान 8 मिमें तो बन्द रहीं , उत्पादन कम 

में सन्तोषजनक प्रगति की । लकिन कुछ ट्रैक्टर इकाइयों को 
होने का प्रमुख कारण श्रमिक असन्तोष , अप्रचलित संयंत 

सामना करना पड़ा । आमतौर पर , पावर टिलर इकाइयों 
और साज -सामान तथा दिन -प्रतिदिन कम हो रहे जंगल 

की प्रगति सामान्य से कम रही और उत्तर प्रदेश की एक 
आधारित परम्परागत कच्चे माल और अन्य उत्पादों की 

इकाई को अपने अलाभप्रद परिचालनों के कारण उत्पावन 
ऊंची लागत रहा । लघु कागज इकाइयों में से भी वर्ष के 

बन्द कर देना पड़ा । 
दौरान लगभग 35 इकाइयां बन्द पड़ी रहीं और इनके 
उत्पादन पर विशेषकर पाक -रसायनों की वसूली न होने से 

___ 1 . 74 1983 - 84 के दौरान , देश में रेलवे वैगनों 
अधिक उत्पादन लागत , कृषि से प्राप्त होने वाले कच्चे माल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई चूंकि रेलव ने इनकी 
और अन्य गौण रेशों , आदि की उपलब्धता में अनिश्चितता 

बड़ी मात्रा में खरीद की , जो इनके एकमात्र खरीददार हैं । 
और इनकी ऊंची लागते रहा । आयात की हुई पुरानी 

परिवहन साज- समान और प्राटोमोबाइल उद्योग की प्रबन्ध 
कागज -मशीनो पर आधारित इकाइयां इन मशीनों के हल्के 

की दृष्टि से कमजोर इकाइयों को छोड़कर शेष सभी का 
कार्य निष्पादन और जल्दी -जल्दी खराब हो जाने के कारण 

कार्य सन्तोषजनक रहा । आटोमोबाइल उद्योग में लाइसेंस 
समस्याओं से ग्रस्त रहीं । 

नीति के उदार बनाए जाने के फलस्वरूप बेहतर विदेशी तक 

नीक से उल्लेखनीय नई क्षमता पैदा किए जाने से आटोमो 
1 . 68 मूल - उद्योग समूह ( अर्थात् मूल धातु , मूल औद्यो 

बाइल उद्योग के सभी भागों में सराहनीय प्रगति हुई, जो 
गिक रमायन , उर्वरक , सीमेंट , खनन , बिजली उत्पादन आदि ) भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की अच्छी प्रगति का सूचक है । 
की प्रगति मूल धातु समूह को छोड़कर लगभग संतोषजनक 

आटोमोबाइलों की अच्छी मांग होने से 1983 - 84 के दौरान 
रही । 

टायर ट्यूबों के उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि हुई । 
1 . 69 मूल धातु उद्योग में बिजली की कमी तथा 

____ 1 . 75 जहाँ तक , निगमित क्षत्र का लाभप्रदता का 
कोकिंग कोयले की अनियमित पूर्ति , इस्पात उत्पादों की कम 

सम्बन्ध है, इस क्षन की विकास दर में वृद्धि होने के बावजूद 
मांग , भण्डारों का जमा होना और सभम बाजार नीति के 

भी समय उद्योग में वित्तीय प्रगति असंतोषजनक है बर्न 
अभाव में बिक्री योग्य इस्पात , इस्पात सिल्लियों, आदि के 

रही । लगभग 400 चुनी हुई संस्थाओं की 1982 - 83 में 
उत्पादन में गिरावट से दुष्प्रभाव पड़ा । बिजली की वामी 

बिक्री ( उत्पाद शुल्क रहित ) की वृद्धि दर 106 रही , 
और प्रबन्ध समस्याओं के कारण एल्युमिनियम , तांबा, जिक जो कि 1981 - 82 में 21 . 7 % थी । आय की अपेक्षा 
तथा पारे के उत्पादन की दर में भी कमी हुई । 

खों में तेजी से वृद्धि होने के कारण , 1982 - 83 के दौरान 
1 . 70 उर्वरक , सीमेन्ट , खनन और खदान , भारी 

सकल लाभ में केवल 4 . 6 की विकास दर रही । कर के 
रसायन , थोप्लास्टिक और सिन्यटिवा, रंगाई का सामान 

बाद लाभों तथा अजित लाभों में क्रमश : 2 . 4 % और 4 . 2 % 
कीट नाशक, दवाइयां और औषध की प्रगति कुल मिलाकर 

की वृद्धि हुई । 
पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रही । 

___ 1 . 76 निगमित क्षेत्र ने जिस दिशा में अधिक ध्यान 
1 . 71 सरकार द्वारा सीमेंट मे आशिक नियंत्रण 

देना शुरू किया वह है, : सकल स्थिर पूंजी निर्माण । सकल 
हटाने और आवश्यकता आधार पर ऊंचे अवधारण मल्य 

स्थिर परिसम्पत्तियों की निर्माण दर 1979 - 80 के 11 . 9 
लेने की अनुमति दिए जाने के फलस्वरूप लगभग सभी सीमेंट 

% की तुलना में 1982 -83 में बढ़कर लगभग दुगुनी, अर्थात , 
इकाइयों के कार्य निष्पादन और लाभप्रदत्ता में विस्मयकारी 

21 . 4 % हो गई । संयंत्र और मशीनरी पर निवेश, 1981 
मोड़ पाया । सन्तोषजनक कार्य प्रगति को देखते हुए उद्योग 

82 के 15 . 2 % की तुलना में 1982 - 83 में बढ़कर 18. 3 % 
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हो गए और यह स्थिर परिसम्पत्तियों की वृद्धि का 61 % यता मंजूर की गई, 23 को छ : महीने की अवधि के भीतर 
भाग है । 

तथा 19 को छ: महीने से अधिक की अवधि में सहायता 
1 . 77 सामान्य निष्कर्ष यह है कि उद्योग ऐसी निगमित 

मंजूर की गई । 
कुशलताओं को अपना कर अपनी वित्तीय प्रगति (विशेषकर वर्ष के अन्त में बकाया आवेदन 
अच्छी स्थिति में सुधार सकता है, जिससे कि उद्योग को 

2 . 04 जिन मामलों में , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
( क ) लगातार नवीकरण और प्रतिस्थापन , के साथ तकनीक 

अग्रणी था , उनमें 30 जून , 1984 की स्थिति के अनुसार 
में सुधार, ऊर्जा संरक्षण , लागत कटौती करने से संयंत्र और 

विचाराधीन आवेदनों की स्थिति ( पिछले वर्ष के तुलनात्मक 
कलपुर्जी को बढ़िया हालत में रखने और ( ख ) विशेषकर , 

अांकड़ों सहित ) सारणी 2 में दी गई है । 
उपयोगी इंजीनियरिंग , लागत नियंत्रण , और वित्तीय प्रबन्ध 
के क्षेत्र में आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों का उपयोग करने में सारणी 2 : बकाया आवेदन 
सहायता मिले । चूंकि भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम जैसे 
वित्तीय संस्थान की व्यावहार्यता और लाभप्रदत्ता काफी सीमा 

( 30 जून , 1984 की स्थिति थे अनुसार ) ( करोड़ रुपये ) 
तक इस की वित्तपोषित संस्थानों के स्वास्थ्य पर निर्भर 
करती है अतः निगमित कुशलतानों में उक्त पहलुओं का 

बकाया आवेदनों की जिन संस्थाओं के सहायता की 
औचित्य और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है । 

श्रेणी ( भा०प०वि०नि० प्रावेदन विचारा - राशि जो 
अग्रणी मामले ) धीन थे , उनकी संयुक्त रूप में 

संख्या 

वित्तीय संस्थानों 
अध्याय 2 

से मांगी गई 
प्रगति एवं कार्य- परिणाम 
( क ) परियोजना वित्तपोषण कार्य 

2 
आवेदनों की आवती 

2 . 01 वर्ष 1983 - 84 के दौरान , वित्तीय सहायता के प्रक्रिया हेतु तैयार संस्थाओं 
लिए प्राप्त हुए प्रावदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि से आवेदन ( श्रेणी क 

29 . 78 
हुई । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने अन्य वित्तीय संस्थानों के रूप में वर्गीकृत ) 

( 15 ) ( 21 . 47 ) 
के साथ मिलकर वर्ष के दौरान 332 संस्थाओं के प्रावदनों 

उन संस्थानों के आवेदन 
पर कुल 1, 931 . 19 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर 

जिनसे सम्बन्धित कुछ 
के लिए विचार किया जबकि पिछले वर्ष 290 संस्थाओं के 

महत्वपूर्ण मामले प्राधारभूत 
आवेदन कुल 1, 538 . 88 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान 

मुद्दे बकाया है और जिन्हें 
करने के लिए थे । छन 332 आवेदक संस्थानों में से 160 

अभी तय किया जाना है 9 

120 . 15 
संस्थानों के आवेदन नई परियोजनाएं लगाने के लिये थे 

( श्रेणी ख के रूप में वर्गीकृत ) ( 21 ) 
और 172 संस्थानों के आवेदन उनके विस्तार/विशाखन 

( 15992 ) 
आधुनिकीकरण योजनाओं और अथवा अतिव्यय के प्रांशिक 

जोड़ 

17 ____ 149 . 93 
भाग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता , आदि के 

( 26 ) ( 181 . 39 ) 
लिए थे । 


थी 


- 


2 . 02 वर्ष के दौरान, जिन 332 संस्थाओं के आवेदनों 
पर विचार किया गया उनमें से 311 संस्थानों के आवेदनों 
पर 355 . 14 करोड़ रुपये की कुल सकल वित्तीय सहायता 
मंजूर की गई और 4 संस्थाओं को वापस लिया अथवा बन्द 
किया हुआ मान लिया गया । वर्ष की समाप्ति के समय 
149 . 93 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता के लिए 17 
संस्थाओं के आवेदन भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के 
अग्रणी दायित्व में विचाराधीन थे । 


दिप्पणी : कोष्ठकों में पिछले वर्ष, अर्थात् 1982 - 83 
की स्थिति दी गई है । 
मंजूरियां और स वितरण 

2 . 05 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा वर्ष के 
दौरान 311 संस्थाओं की 340 परियोजनाओं के लिए कुल 
355 . 14 करोड़ रुपये की सकल वित्तीय सहायता मंजूर की 
गई जबकि पिछले वर्ष यह सहायता 251 संस्थानों की 298 
परियोजनाओं के लिए 275 . 53 करोड़ रुपये मंजूर की गई 
थी । 

2 . 06 3 संस्थाओं की 3 परियोजनाओं को 1 . 52 
करोड़ रुपये की रद्द की गई मंजूरियों, आदि का समायोजन 
करने के बाद , 308 संस्थानों की 337 परियोजनाओं के 


आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने की समयावधि 

2. 03 वर्ष के दौरान, सहायता मंजूर की गई 311 
संस्थाओं में से 269 संस्थाओं को प्रत्येक मामले में पूर्ण 
सूचना प्राप्त होने की तारीख से पार महीने के भीतर सहा 


- 


- 
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[ भाग - 4 
लिए मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता की राशि 219 . 18 करोड़ रुपये रही । इस प्रकार इसमें 15 . 6 % की 
353. 62 करोड़ रुपये रही जिससे , पिछले वर्ष में 249 वृद्धि हुई । 
संस्थानों की 296 परियोजनाओं के लिए 273 . 88 करोड़ 

2 . 08 सारणी 3 में वर्ष के दौरान और आरम्भ से 
रुपये की निवल मंजूरियों में 23 . 1 % की वृद्धि हुई । 

लेकर 30 जून , 1984 तक की गई मंजुरियों और संवितरणों 
2 . 07 1983 - 84 में 253 , 42 करोड़ रुपये के 

का सुविधा - वार वर्गीकरण दिया गया है । 
संवितरण किए गए जबकि 1982 - 83 में यह राशि 


सारणी 3 :मरियों और संवितरणों का सुधिभा-वार वर्गीकरण 


( करोड़ रुपय 


सुविधा 


30 जून , 1984 तक संचयी 


1983- 84 
( जुलाई - जून ) 


मंजूरियां 


संवितरण 


संवितरण 


मंजूरियां 
२० 


रुपया ऋण 
-- -- उवार ऋण योजना 


-- - सामान्य 


विदेशी मुद्रा ऋण 


30 . 87 
( 8 . 7 % ) 
221 , 48 
( 62 . 6 % ) 

55 . 05 
( 15 . 6 % ) 

38 . 77 
( 11 . 0 % ) 


26 . 72 
( 10. 5 % ) 

207. 50 
( 81 . 0 % ) 

11 . 98 
( 4. 7 % ) 

5 . 30 
( 2. 1 % ) 


205 . 50 157 . 32 
( 9 . 6 % ) ( 9. 8 % ) 
1451 . 92 1142. 44 
( 67 . 3 % ) ( 71 . 3 % ) 

254 . 79 185 . 20 
( 11 . 8 % ) ( 11 . 6 % ) 
172 . 62 6 0. 25 
( 8 . 0 % ) ( 3. 8 % ) 


हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान 


गारंटियां 
मा स्थगित अवागियों के लिए 


5 . 45 
( 1 . 5 % ) 

2 . 00 
( 0. 6 % ) 


-- विदेशों ऋणों के लिए 


0 . 54 
( 0. 2 % ) 

1 . 38 
( 0 . 6 % ) 


45 . 17 
( 2 . 1 % ) 

26 . 75 
( 1 . 2 % ) 


31 . 52 
( 2. 0 % ) 

24 . 91 
( 1 . 5 % ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जोड़ 


353 . 62 
( 100 . 0 % ) 


253 . 42 
( 100 . 0 % ) 


2156 . 75 
( 100 . 0 ) % 


1601 . 64 
( 100 . 0 % ) 


टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए प्रांकड़े जाड़ के प्रतिशत के द्योतक ह । 


सुविधा 

2 . 09 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा , 30 जून , 
1984 को समाप्त 36 वर्ष की अवधि के दौरान , समग्न 
देश में फैली हुई 1, 567 प्रौद्योगिक संस्थाओं की 1, 894 
औद्योगिक परियोजनाओं को 2, 156 . 75 करोड़ रुपये की 
संचयी निवल वित्तीय सहायता मंजूर की गई । 30 जून , 
1984 की स्थिति के अनुसार संचयी संवितरण 1 , 601. 64 
करोड़ रुपये रहा जा कुल मजूरिया का 74 . 3 % है । लेकिन , 
मंजूर की गई कुल ऋण सहायता के संदर्भ में किया गया 
संवितरण 30 जून , 1984 को 77. 7 % था । 30 जून, 
1984 की स्थिति के अनुसार 1, 166 संस्थाओं से फूल 
बकाया सहायता 1,112, 49 करोड़ रुपये थी । 
प्राथमिकता क्षेत्र को सहायता 

2 . 10 उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले उद्योगों और 
अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को ( जो मूल रूप में दिनांक 


21 अप्रैल , 1982 की नीति घोषणा के साथ पठित दिनांक 
2 फरबरी , 1973 के औद्योगिक नीति कथन के परिशिष्ट - 1 
में उल्लिखित है ) वर्ष के दौरान मंजूर की गई कुल सहायता 
का 80 . 4 % भाग प्राप्त हुआ । वर्ष के दौरान वित्तपोषित 
337 परियोजनाओं में से उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त 
तथा अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों की परियोजनाओं की 
मंख्या 255 रही और उन्हें 284. 44 करोड़ रुपये की सहायता 
प्राप्त हुई । 


2 . 11 जहां तक 1983- 84 में 253. 42 करोड़ 
रुपये के संवितरण का सम्बन्ध है , वर्ष के दौरान इनका 
86 . 1 % भाग , अर्थात 218 . 25 करोड़ रुपये का संवितरण 
उन राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त तथा अन्य चुने हुए महत्व 
पूर्ण उद्योगों को किया गया । 


2 . 12 कुल मिलाकर , भारतीय औद्योगिक विस निगम 
द्वारा दशक ( 1974 - 84 ) के दौरान प्रदान की गई सहायता 
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फा लगभग 83 . 3 % भाग उच्च प्राथमिकता वाले तथा अन्य द्वारा वर्ष के दौरान सथा 30 जन, 1984 तक संचयी रूप 
चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राप्त हृया । 

से मंजर तथा संवितरित की गई सहायता का उद्देश्य -वार 
सहायता का उदेश्य-धार वगीकरण 

विश्लेषण दिया गया है । 
2. 13 सारणी 4 में , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 


सारठी 4 : मजूरतथा सवितरित की गई महायता का उद्देहय -वार वर्गीकरण 


( करोड़ रुपए ) 


उद्देश्य 


30 जून , 1984 नफ सचयी 


1983 - 84 
( जुलाई- जून ) 


मजूरियां 


सवितरण 


परियोजनामों 
की संख्या 


मजूरिया 


सवितरण 


रू० 


रू० 


- 


नई परियोजनाएं 


147 


252. 25 
( 71 . 3 % ) 


160 . 38 
( 83 . 3 % ) 


1407 . 89 
( 65 . 3 % ) 


992 . 85 
( 62 , 0 % ) 


विस्तार/विशाखन 


44 


35 . 19 
( 10 . 0 % ) 


45 . 32 
( 17 . 9 % ) 


399 . 56 
( 18 . 5 % ) 


347 . 86 
( 21 . 79 ) 


प्राधुनिकीकरण / नवीकरण आदि 
- - उदार ऋण योजना 


67 


30 . 87 
( 8 . 7 % ) 


26 . 72 
( 10 . 5 % ) 


205 . 50 
( 9 . 5 % ) 


157 , 32 
( 9 . 8 % ) 


- - सामान्य - 


19 


35 . 31 
( 10 . 0 % ) 


21 . 00 
( 8 . 3 % ) 


143 . 80 
( 6. 7 % ) 


____ 103. 61 
( 6 . 5 % ) 


जोड़ 


337 


3 53 . 62 
( 100 . 0 % ) 


253 . 42 
( 100 . 0 % ) 


2158 . 75 
( 100 . 0 % ) 


1601 . 64 
( 100 . 0 % ) 


- 


- 


- 


- 


टिप्पणिया : 


(i ) कोष्ठकों में दिए गए प्राकड़े, जोर के प्रतिणत के घोतक है । 
( ii ) वर्ष के दौरान प्राधुनिकीकरण / नवीकरण , प्रादि के लिए दी गई सहायता में , पूर्ववर्ती वष ( वर्षों ) में महायता प्राप्त कुछ नई /विस्तार 

विशाखन परियोजनाओं की लागतों में हुए अति-व्यय के भाग को पूरा करने के लिए कुछ संस्थानों को मंजूर की गई महायता भी 
शामिग्न है । 


2 . 14 वर्ष के दौरान , सहायता प्राप्त 337 परियोज 
नाओं में से नई परियोजनाओं की संख्या 147 थी जिन्हें 
सहायता का 71 . 3 % भाग प्राप्त हा । इनमें से 16 परि 
योजनाओं की प्रत्येक की पंजी लागत 3 करोड़ रुपये तक 
थी ; 29 परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 3 करोड़ 
रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये से कम थी ; 71 परि 
योजनामों की प्रत्येक की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक 
लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम थी ; नथा 31 परियोजनाएं 
ऐसी थीं जिनकी प्रत्येक की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये 
से अधिक थी । अतः स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान वित्तपोषित 
नई परियोजनामों में से 30 . 6 % परियोजनाओं की प्रत्येक 
की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये तक थी और 69 . 4 % परि 
योजनाएं ऐसी थीं जिनकी प्रत्येक की पूंजी लागत 5 कगेर 
रुपये से अधिक थी । 

2 . 15 प्रतिशत आधार पर , 5 करोड़ रुपये तक की 
पूंजी लागत वाली नई परियोजनाओं को महायता का 
10. 9 % भाग प्राप्त हुआ और शेष 89. 1 % भाग उन परि 
योजनामों को प्राप्त हुमा , जिनकी प्रति परियोजना पंजी लागत 
5 करोड़ रुपये से अधिक थी । 


2 . 16 नई परियोजनाओं के बाद आधुनिकीकरण और 
नवीनीकरण योजनाओं के अन्तर्गत 146 परियोजनामों को 
वर्ष के दौरान मंजूर की गई सहायता का 18 . 7 % भाग 
प्राप्त हुआ । इसमें , उदार ऋण योजना के अन्तर्गन 87 
परियोजनाओं को 30 . 87 करोड़ रुपये की सहायता भी 
शामिल है । उक्त योजना पहली जनवरी, 1984 से काफी 
उदार कर दी गई है । 

2 . 17 पिछले वर्ष की तुलना में 1983 - 84 में भार . 
तीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की सहायता में नई परियोजनाओं 
की संख्या में 61 % की वृद्धि हुई । इसी प्रकार , वर्ष के 
दौरान उदार ऋण योजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण 
महायता के भाग में भी पिछले वर्ष की तुलना में 157. 9 % की 
वृद्धि हुई । 
वितीय सहायता का क्षेत्रवार. वर्गीकरण ( क ) महकारी क्षेत्र 

2 . 18 वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
ने सहकारी क्षेत्र की 29 परियोजनाओं को 26 . 97 करोड़ 
रुपये की सहायता मंजर की । इनमें 17 चीनी सहकारितानों 
को 14 . 66 करोड़ रुपये की सहायता , 11 वस्त्र सहका 
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रितामों को 10 . 75 करोड़ रुपये की सहायता तथा एक 
सुपारी और कोका तैयार करने वाली महकारिता को 1 . 56 
करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई । 

2 . 19 वर्ष के दौरान, महकारी क्षेत्र की इकाइयों को 
40 . 01 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया जिसमें से 
23 . 94 करोड़ रुपये 43 चीनी सहकारिताओं तथा 16 . 07 
करोड रुपये 37 वस्त्र सहकारिताओं को संवितरित किए गए । 

2 . 20 30 जन , 1984 तक संचयी रूप में भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम 254 सहकारिताओं को 269, 34 
करोड़ रुपये की सहायता मंजूर कर चुका है जिसका 84 . 4 % 
भाग पहले ही संवितरित किया जा चुका है । सारणी 5 में , 
विभिष्ट प्रौद्योगिक सहकारितामों को मंजूर तथा संवितरित की 
गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा दिया गया है । 


पटसन 
उर्वरक 
कृत्रिम रेशे 
वनस्पति तेल 
कोका पाउडर 


0 . 79 
18. 00 

2 . 50 
0 . 22 
1 . 56 


0 . 79 
3 . 00 
2 . 50 
0 . 22 


जोड़ . 


254 


269 . 34 


227. 25 


30 जून , 1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रौद्यो 
गिक वित्त निगम द्वारा की गई कुल संचयी सहायता का 
12 . 5 % भाग सहकारी क्षेत्र को प्राप्त हया । 


सारणी 5 : प्रौद्योगिक सहकारिताओं को वित्तीय सहायता 
( 1948 - 1984 ) 

( करोड़ रुपये ) 
प्रौद्योगिक सहकारि - मंजूर की संवितरित 
सहकारिता की ताओं की गई सहायता राशि 
प्रकृति 

संख्या 
1 2 

4 
चीनी 

179 187 . 08 171 . 07 
सूत कताई 

68 59 . 1 49 . 67 
सारणी 6 : निग मित -शेन को जर प्रौमर स वितरित की गई महायता का विश्लेषण 


निगमित क्षेत्र 
____ 2 . 21 निम्नलिखित सारणी 6 में , निगमित क्षेत्र की 

प्रौद्योगिक परियोजनाओं जिनमें निजी , संयक्त तथा 
सरकारी क्षेत्र की प्रौद्योगिक इकाइयां शामिल है , को वर्ष 
के दौरान तथा 30 जून , 1984 तक संचयी रूप मजूर मं 
तथा संवितरित की गई सहायता का विश्लेषण दिया गया 


है । 


( करोड़ रुपये ) 


[ 983- 54 
( जुलाई - जून ) 


30 जून,..1984 तक 

समवी 


मजूरियां 


सवितरण 


मजूरिया 


सवितरण 


राशि 


परियोजनाओं 
की संख्या 


परियोजनामों 
की सख्या 


राशि 


२०/ 


७० / 


236 


निजी 
संयुक्त 
सरकारी 


41 


202. 94 
83 . 93 
39 . 98 


83 . 93 


147 , 22 
31 , 86 
34 . 33 


1276 
161 
203 


1320 . 90 
300, 96 
265 . 55 


1004 , 22 
171 , 93 
198 . 24 


जोड़ 


308326 . 65 


213. 41 


1640 


1887 . 41 


1374 . 39 


2 . 22 पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सहायता राशि 
में निजी क्षेत्र की संस्थाओं में 36 . 1 % तथा संयुक्त क्षेत्र की 
स्थिति में 66, 1 % वृद्धि हई । लेकिन , वर्ष के दौरान सरकारी 
क्षेत्र की इकाइयों को दी गई सहायता का भाग पिछले वर्ष 
की गई मंजूरियों की तुलना में 12 . 3 % कम हो गया । वर्ष 
के दौरान निजी , संयक्त और सहकारी क्षेत्र की इकाइयों को 
कुल सहायता का क्रमश : 57 , 4 % , 23 . 7 % और 11 . 3 % , 
भाग प्राप्त हुआ । उल्लेखनीय है कि निजी निगमित क्षेत्र में 
बड़े औद्योगिक गृहों अर्थात् एम०प्रार०टी०पी० अधिनियम , 


1969 के अन्तर्गत पंजीकृत पारस्परिक रूप से सम्बद्ध प्रौद्यो 
गिक गृहों को प्राप्त सहायता में कमी हुई । यह पिछले वर्ष 
कुल मंजूर सहायता के 13 . 2 % की तुलना में कम होकर 
7 . 6 % रह गई । 

2 . 23 उल्लेखनीय है कि 1948 में भारतीय प्रौद्यो 
गिक वित्त निगम की स्थापना के समय मुख्यत : निजी निगमित 
क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को ही वित्तीय सहायता 
प्रदान करण का मुख्य दायित्व सौंपा गया था । 1970 
से भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा चयनात्मक प्राधार 
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पर सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को भी निजी निगमित क्षेत्र 
की परियोजनाओं के समान ही विलपोषण किया जाने लगा 
तथा संयुक्त क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की उस समय 
विकसित रूपरेखा के अनुरूप सहायता प्रदान की जाने लगी । 
भारतीय औद्योगिक विस निगम के कार्यों में सरकारी और 
संयुक्त क्षेत्र के भाग को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा । 


क्षेत्र की परियोजनामों का भाग क्रमश: 14. 0 % तथा 12 . 3 % 
रहा । समग्न निगमित क्षेत्र को मंजूर की गई सहायता , 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा 30 जून , 1984 तक 
दी गई कुल सहायता का 87 . 5 % रही । मंजूर की गई 
कुल सहायता में से संचयी संवितरण 30 जून , 1984 तक 
72 . 8 % रहा । 


2 . 24 संचयी रूप से भी देखा जाए तो 30 जून , 
1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम की कुल सहायता में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं 
का भाग सर्वाधिक अर्थात् 61. 2 % रहा, संयुक्त तथा सरकारी 


सहायता का उधोग -बार प्रसार 

2 . 25 वर्ष के दौरान तथा 30 जून , 1984 तक संचयी 
रूप से सहायता का उद्योग-वार प्रसार सारणी 7 में दिया 
गया है । 


सारणी 7 : सहा यता का उद्योग-वार प्रसार 


( करोड़ रुपये ) 


30 जून, 1984 तफ संचयी 


! 


1983 - 84 

( जुलाई - जून ) 


WAMI 


+ 


उद्योग 


परियोजनाओं मजूर 
की संख्या राशि 


कुल का 
प्रतिशत 


कुल का 


परियोजनामों मजूर 
की सभ्या राशि 

१०/ 


प्रतिशत 


मूल उद्योग 
( प्रर्यात् मूल धातु उद्योग, मूल प्रौद्योगिक 
रसायम , उपरफ , सीमेंट, खनन , शमिस जमन , आदि ) 


84 118 . 07 


33 .4 


418 722. 10 


33 . 5 


पूंजी माल उद्योग 
( पात् मशीनरी व उपाग , बिजली मशीनरी 
और उपस्करण, परिवहन उपस्कर आदि ) 


5264 . 82 


18. 2 


275 


254 . 98 


11 . 8 


मध्यमर्ती माल उद्योग 
( अर्थात् रसायन उस्पाय, धातु उत्पाद , 
अधातु खनिज उत्पाव , पटमन , टायर एवं ट्यूग, आदि ) 


69 


83. 39 


23,8 


337 349. 77 


16. 2 


उपभोक्ता माल उद्योग 
( पर्यात् धीमी, पम्य बाध उत्पाव , सूती , 
कमी , वस्त्र , कागज और अन्य विविधि उद्योग )/ 


12584. 10 


23 . 8 


819 


788 . 22 


36 . 0 


सेवा उद्योग 
( अर्थात् होटल , पादि ) 


7 


3 


. 44 


1 . 0 


. 47 


41 . 70 


1 . 9 


जोड़ 


337 


35 3 . 62 


100 . 0 


1894 2156 , 75 


100 . 0 


2 . 26 वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
की सहायता का उल्लेखनीय भाग जिन उद्योगों को प्राप्त 
हुआ ये हैं : सीमेंट ( 16 . 1 % ) मूल रसायन और रसायन उत्पाद 
( 10 . 7 % ), कृत्रिम रेणे और रेसिन ( 10 . 1 % ) , वस्व 
( 10, 8 % ) , परिवहन उपस्कर ( 9. 4 % ) , बिजली मशीनरी 
( 6 . 5 % ) , उर्वरक ( 5 . 8 % ) लोहा व इस्पात ( 4 . 2 % ) , 
चीनी ( 5 % ) , प्रादि । 

2 . 27 संचयी रूप में , वस्त्र तथा चीनी उद्योगों को 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता का सर्वाधिक 
3 -.- 389 GI / 84 


लाभ प्राप्त होता रहा जो कि निगम की कुल सहायता का 
27 . 4 % था । सत्परचात् सीमेंट ( 11 . 6 % ), मूल प्रौद्योगिक 
रसायन और विविध रसायन उत्पाद ( 9 . 0 % ) , कागज व 
कागज उत्पाद ( 6 . 9 % ) , लोहा व इस्पात ( 6 . 1 % ) 
उर्वरक ( 5 . 1 % ), कृत्रिम फाइबर और रेसिन ( 5 . 1 % ) 
परिवहन उपस्कर ( 4. 5 % ), मशीनरी ( 3. 9 % ) बिजली 
मशीनरी व उपकरण ( 3 , 5 % ) , रबड़ उत्पाद ( 2 . 7 % ) , 
अलौह धातु ( 2. 3 % ) , अधातु खनिज उत्पाद ( 2 . 2 % ), 
शक्ति जनन ( 1 . 7 % ) , आदि का स्थान रहा । 
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सहायता का राज्य -बार प्रसार 

2 . 28 वर्ष के दौरान तथा 30 जून , 1984 तक संचयी 


रूप से भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की सहायता का 
राज्य -यार प्रसार सारणी 8 में दिया गया है । 


गारणी 8 : सहायता का गज्य राज्य - क्षेत्र वार प्रसार 


( करोड़ रुपये ) 


- - - - - 


- - - - - 


30 जून , 1984. सक सवयी 


1983 - 84 
( जूलाई - जून ) 


राज्य राज्य - क्षेत्र 


परियोजनाओं मजूर 
की सण्या राशि 


कुल का 
प्रतिशत 


परियोजनाओं मजूर 
की सख्या राशि 


कुल का 
प्रतिशत 


- - 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


. 


+ 


- 


- 


- 


आन्ध्र प्रदेश 


39 


61, 92 


17 . 5 


167 


187 


214. 04 


9 . 9 


असम 


32. 30 


0 . 7 


18 


22 , 51 


1 . 0 


बिहार 


11 


4. 12 


1. 2 


57 


60 . 07 


2 . 8 


गुजरात 


40 


11 . 1 


48. 86 
20 . 91 


13. 8 
5 . 9 


185 
____ 85 


239 . 73 
71 . 64 


85 


3. 3 . 


हरियाणा 
हिमाचल प्रवेश 


जम्मू व काश्मीर 
कर्नाटक 
फेरल 
मध्य प्रवेश 
महाराष्ट्र 


2 . 53 
2 . 82 
13. 88 

7 . 86 
20 . 93 
33 . 30 


____ 0 . 7 

0 . 7 
3 . 9 
2 . 2 
5 . 9 
9 . 4 


1 . 0 
0 . 3 
7 . 4 
3 . 1 


10 


40 


15. 3 

0 . 1 


मेषालय 


नागालेर 
उड़ीसा 


3 . 2 
4 . 2 


पजाब 


14 


0 . 16 
17 , 27 
15 . 06 
18 . 89 
___ 1 . 00 
23 . 27 


20 


4 . 9 
4 . 3 - 
4 . 8 
0 . 3 
8 . 6 


5 . 8 


18 20 . 99 
____9 6 . 85 
146 160 , 17 
59 67 . 51 
62 84 . 36 

329 . 57 

2 . 74 
0 . 66 
68 , 33 

91 . 40 
81 124 . 11 

1 . 1 . 00 
158 188 . 26 

1 1 . 16 
198234 . 70 
153 121 . 50 

0 . 81 

0 . 16 
20. 35 
19 25 . 58 
10 10 . 53 

8 . 34 


0 . 1 
8 . 7 

0 . 1 
10 . 9 


13, 7 

2 . 4 


16 


राजस्थान 
सिक्किम 
तमिलनाडु 
त्रिपुरा 
नगर प्रदेश 
पश्चिम बग . . 
मरमान व निकोबार द्वीप समूह 
भरुणाचल प्रदेश 
चण्डीगढ़ 
दिल्ली 
गोप्रा 
पांडिचेरी 


8 . 8 


48. 32 
8 . 41 

- 
0 . 16 


0 . 1 


- 


0 . 63 


0 . 2 

- - 
0 . 9 


1 . 2 
0 . 5 


3 . 30 


0 . 4 


जोड़ 


337 


353 . 62 


100 . 0 


1894 2 156 . 75 


100 . 0 


* मान्ध्र प्रदेश में ली है । 


2 . 29 वर्ष के दौरान , राज्य -वार सहायता की प्रवृत्ति 
की विशेष बात यह रही कि सिक्किम तथा संघ राज्य क्षेत्र 
अरुणाचल प्रदेश को पहली बार निगम की सहायता प्रदान की 
गई । इसके अतिरिक्त , पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष , 
कम विकसित राज्य , जैसे प्रान्ध्र प्रदेश , उत्तर प्रदेश , मध्य 


प्रदेश , हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर , मंजू की गई 
निगम की सहायता में अपने भाग की स्थिति सुधार सके । 
अन्य राज्यों में से गुजरात और हरियाणा भी , वर्ष के दौरान 
मंजूर की गई मिगम की राज्य -बार सहायता में अपने भाग 
की स्थिति सुधारने में समर्थ रहे । 
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2 . 30 संचयी रूप से , महाराष्ट्र और गुजरात नं मिल 
कर , निगम की कुल सहायता का 26 . 4 % भाग प्राप्त किया । 
इस क्रम में , इसके बाद उत्तर प्रदेश तथा तत्पश्चात् मान्ध्र 
प्रदेश , तमिलनाडु और कर्नाटक , आदि का स्थान रहा । 
कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं को सहायता 

2 . 31 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1983- 84 
में मंजूर की गई सहायता की प्रमुख विशेषता यह रही 
कि अधिसूचित कम विकसित जिलों/ क्षेत्रों में स्थित स्थित की 
जाने वाली परियोजनाओं का भाग पिछले वर्ष के 5 
से बढ़कर 68 . 6 % हो गया । 

2 . 32 कम विकसित जिलों/ क्षेत्रों के वर्ग क ( उद्योग 
रहित /विशेष क्षेत्रजिले ) ख और ग के रूप में पुनः वर्गीकरण से 
भावीय औद्योगिक वित निगम ने विशेष प्रयास किए है कि 
इसकी सहायता यथासंभव अधिक उद्योग - रहित जिलों / कम विक 
सित क्षेत्रों तक पहुंचे । वर्ष के दौरान श्रेणी क ( उद्योग - रहित 
विशेष क्षेत्र जिले ) की 23 परियोजनाओं को 26 . 97 करोड़ 
रुपये की सहायता मंजूर की गई जबकि पिछले वर्ष 15 परि 
योजनाओं को 16 , 67 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई 
थी । श्रेणी ख और ग जिलों की 102 और 62 परियोजनाओं 
को क्रमश 135 . 35 करोड़ रुपये तथा 80 . 10 करोड़ रुपये 
की सहायता मंजूर की गई जबकि पिछले वर्ष 94 और 40 
परियोजनाओं को क्रमश : 89 . 46 करोड़ रुपये तथा 51 . 70 
करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी । 

2 . 33 अधिसूचित कम विकसित जिलों/ क्षेत्रों की वित्त 
पोषित परियोजनाओं में से 103 नई परियोजनाएं हैं जिनमें 77 
परियोजनाओं में से प्रत्येक की पंजी लागत 10 करारुपये और 
इससे कम है और 26 परियाजनाओं में से प्रत्येक की पूंजी लागत 
10 करोड़ रुपये से अधिक है । 

2 . 34 श्रेणी क - ख और ग जिलों की वित्तपोषित परि 
योजनाओं के मुख्य उद्योग थे सूती वस्त्र ( 28 ) सीमेंट ( 21 ) . 
रसायन व रसायन उत्पाद ( 20 ) . लोहा व इस्पात ( 9 ) , बिजली 
मशीनरी ( 12 ) , कागज ( 12 ) , उर्वरक ( 10 ) , विविध अधातु 
खनिज उत्पाद ( 10) , कृत्रिम रेशे ( 10 ) , परिवहन उपस्कर 
( 10 ) , चीनी ( 9 ) , आदि । 

2 . 35 30 जून , 1984 तक मंचयी रूप से , भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम ने अधिसूचित कम विकसित जिलों/ क्षेत्रों 
में स्थित 837 परियोजनाओं को 1, 082 . 64 करोड़ रुपये की 
वित्तीय सहायता मंजूर की थी । यह निगम की निवल संचयी 
मंजूरियों का 50 . 2 प्रतिशत है । 
नए उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाएं 
___ 2. 36 वर्ष के दौरान , वित्तपोषित 147 नई परियोजनाओं 
में से 20 परियोजनाएं नए और तकनीक उद्यमियों द्वारा 
प्रवर्तित की गई जिन्हें 18 . 33 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त 
हई । इनमें से दो परियोजनाएं प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित 
की गई थी । इसके अतिरिक्त , नए तकनीका उधमी द्वारा 
स्थापित एक और परियोजना को , जिसे पहले वित्तपोषित किया 


गया था , पूरा करने के लिए 0 . 28 करोड़ रुपये की अतिरिक्त 
सहायता उपलब्ध की गई । 

2 . 37 भारतीय उद्योग की 36 वर्ष की सेवा के दौरान 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम , विस्तृत पष्ठभूमि से प्रथम पीढ़ी 
के अनेक उद्यमियों को देश के औद्योगिक क्षेत्र में लाने में सफल 
रहा है । इन नए उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 235 परियोजनाओं को 
केवल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ही 147. 25 करोड़ 
रुपये की सहायता प्राप्त हुई है । 

ऊर्जा संरक्षण और/ अथवा नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जा 
स्रोतों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहन 

2 . 38 वर्ष के दौरान , भारतीय औद्योगिक वित्त निगम , 
वित्तपोषण के प्रस्तावों पर विचार करते समय ऊर्जा संरक्षण 
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग ,व्यर्थ-भाल के पुन : उपयोग और 
प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान वेता रहा । 
उदाहरणार्थ, कोयले से फंके जाने वाले बायलरों के स्थान पर चावल 
की भूसी, एक कृषि छीजन को इंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले 
बायलरों पर जोर दिया गया । इसी प्रकार होटलों में सौर ऊर्जा 
से चलने वाले वाटर हीटरों तथा अतिथियों के उपयोग के लिए पानी 
गर्म करने की सौर ऊर्जा व्यवस्था , आदि पर जोर दिया गया । उत्तर 
प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने के लिए वर्ष के दौरान 
जिन सल्फ्यूरिक एसिड औरसिंगल सुपर-फास्फेट परियोजनाओं को 
वित्तीय सहायता मंजूर की गई . उनके सम्बन्ध में सुनिश्चित 
किया गया कि सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र को प्रदूषण मुक्त करने 
के लिए संयंत्रों द्वारा डी . डी. मी .ए . प्रक्रिया अपनाई गई हो , तथ : 
उनमें उप - उत्पाद ,अर्थात् सोडियम सिलिको फ्लोराइड प्राप्त करने 
की सुविधाएं भी हों । इसके अतिरिक्त , यह भी मुनिश्चित किया गया 
कि संयंत्र , सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्रों में अभिसंस्कार की गई गैसों से 
प्राप्त अतिरिक्त उष्णता को समश्चित रूप से उपयोग करने में 
समर्थ है । 


विदेशी सहयोग पर आधारित तथा विदेशों से टक्नोलाजी 
अन्तरण करने वाली परियोजनाओं को सहायता 

2 . 39 रसायन व रसायन उत्पाद समूह, उर्वरक , मशीन व 
हिस्से पुर्जे , बिजली इलेक्ट्रानिक उपकरण , लोहा व लेइस्पात 
तथा परिवहन उपस्कर उद्योगों की 95 नई विस्तार और विशाखन 
परियोजनाओं में से जिन 38 परियोजनाओं को निगम द्वारा 
वर्ष के दौरान 1 17. 75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान 
की गई थी , वे परिष्कृत तथा विदेशों से आयातित टेक्नोलाजी पर 
आधारित है । जिन देशों से टेक्नोलाजी प्राप्त की गई तथा उन 
परियोजनाओं की संख्या का विवरण इस प्रकार रहा जापान 
( 8 ) , संयुक्त राज्य अमरीका ( 6 ), जर्मन संघ गण राज्य ( 7 ) 
स्विटजरलैंड ( 4 ) , स्वीडन ( 1 ) , इटली, ( 3) , फ्रांस ( 1 ) , 
ब्रिटेन ( 3 ), हालैंड ( 1 ), जर्मन जनवादी गणतन्त्र ( 1 ) , कनाडा 
( 2), तथा नार्वे ( 1 ) 

2 . 40 एक ही देश अथवा विभिन्न देशों के अलग -अलग 
स्रोतों से प्राप्त हुई तकनीकी पर आधारित परियोजनाओं को 
अनमोदित करने का भी प्रयास किया गया ताकि कुछ समय 
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( ख ) तीर्थयात्रियों को कटरा के पास त्रिकुटा पहाड़ियों से 

जम्मू व कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित सुप्रसिद्ध 
बैष्णो देवी के मन्दिर तक ले जाने के प्रयोजन के लिए 
यात्री हवाई रज्जुमार्ग का निर्माण । 


पश्चात समानान्तर तकनीकी से प्राप्त होने वाले विशेष लाभों 
और उपयोगों का अनुमान लगा सकना संभव हो सके । यह भी 
ध्यान रखा गया कि विदेशी सहयोग से देश में स्थापित की जा रही 
परियोजनाओं को सहयोग करार की अवधि में हुए तकनीकी 
संघर्बन का लाभ प्राप्त होता रहे । 
निर्यात - उन्मुख परियोजनाओं को सहायता 

2 . 41 वर्ष के दौरान , भारतीय औद्योगिक विस निगम ने 
100 % निर्यात -उन्मुख तीन परियोजनाओं को 3 . 87 करोड़ 
रुपये की कुल सहायता प्रदान की । निर्यात - उन्मुख अन्य 3 परि 
योजनाओं को वर्ष के दौरान निगम से 4 . 91 करोड़ रुपये की 
सहायता प्राप्त हुई । 
नए आयामों में प्रवेश 

2 . 42 वर्ष के दौरान , भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 
सहायता प्रदान करने के आयाम को विस्तुत करने की दृष्टि से 
पहली बार कारोबार की नई दिशाओं में प्रवेश किया जो वास्तव 
में भोषोगिक वित्त के क्षेत्र में इसके नए मायामों में प्रवेश का 
सूचक है । 

2 . 43 औधोगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 में , 
1982में किए गए संशोधन के बाद निगम ने पहली बार 1983- 84 
में निम्नलिखित से सम्बन्धित परियोजनाओं का वित्त पोषण 
किया : 
( क ) फर्मास्युटिकल उद्योग की लघु इकाई स्थापित करने 

के लिए तमिलनाडु में चिगल पेट में एक औद्योगिक 
एस्टेट का विकास , और 


2 . 44 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने , एकरंगी और 
बहुरंगी छपाई सुविधाओं वाली एक आधुनिक आफ सेट -प्रिंटिंग 
प्रेस स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल की एक परियोजना का 
भी पहली बार वित्त पोषण किया । इसी प्रकार, निगम द्वारा 
तमिलनाडु की एक प्रमुख समाचार पत्र संस्था को इसकी 20 वर्ष 
पुरानी लैटर प्रेम मशीनों को आधुनिक परिष्कृत वेब आफ -सेट 
प्रिंटिंग मशीनों से प्रतिस्थापित करने के लिए पहली बार जर्मन 
मार्क उप -ऋण में आधुनिकीकरण सहायता प्रदान की गई । इसी 
प्रकार, रायगढ़ ( महाराष्ट्र ) जिले में स्थापित की जाने वाली , 
2500 बैटरी- संचालित औद्योगिक और बिजली वाहनों के 
सड़क माडल का निर्माण करने वाली परियोजना भी भारतीय 

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित अपने प्रकार की पहली 
परियोजना थी । 


मंजूर और संवितरित की गई सहायता का योजना -वार 
वर्गीकरण . 

2 . 45 वर्षों के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्तनिगम के 
कार्यों की महत्वपूर्ण विशेषता, इसकी उधार और निवेश नीतियों 
को देश की पंचवर्षीय योजनाओं के साथ एकीकरण रही । निगम 
प्रत्येक योजना की अवधि के दौरान देश में उद्योगीकरण की गति 
के अनुरूप चलने में समर्थ रहा है, जोकि सारणी 9 से स्पष्ट है । 


मारणी 9 : योजनाम्यार मंजूर और संवितरित की गई सहायता 


(करोड़ रुपये ) 
संवितरित की गईविसीय सहायता 


मजूर की गई वित्तीय सहायता 


30 जून को समाप्त वर्ष 


कुल 


ऋण 


हामीदारियां गारंटिया 


ऋण 

२० . 
( 2) 


हामीदारियां गारंटिया 

० ० 
( 3) (4 ) 


( 1 ) 


( 5 ) 


( 6) 


( 7) 


( 8) 


( 9 ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


पहली योजना से पूर्व की अवधि : 
1949 - 51 


8 . 13 


- 


8 . 13 


5 . 79 


- - 


5 . 79 


- 


- 


- 


- 


- 


पहली योजना : 
1952 - 56 


27. 03 


27 . 03 


10 . 94 


- -- 


10 . 94 


- 


- 


- 


दूसरी मोजना : 
1957 - 81 


52. 193 . 57 


16 , 30 


72. 06 


40 . 62 


1 . 31 


15. 1157 . 04 


तीसरी योजना : 


1962 -66 


121. 41 


17. 22 


29. 48 


168 , 11 


98 . 23 


14 . 00 


26. 80 


139. 03 


वार्षिक योजनाएं 
1967 
1988 
1069 


13 . 07 
14 : 90 
24 . 11 


1 . 87 
1 . 49 
. 41 


4 . 00 
0 . 88 
0. 39 


18 . 94 
17 . 27 
26 . 91 


34 , 16 
26 . 78 
16 . 32 


2 . 905 , 64 
1 , 062 . 62 
1 . 68 . 0 . 28 


42 . 70 
30 . 46 
18 . 28 


2 


52 . 08 


5 . 77 


5 . 2763 . 1257 . 26 


5 . 64 


. 5491 . 44 
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मोभी मोजना : 


0 . 85 


0 . 42 


1970 
1971 
1972 
1973 
1974 


12. 05 
28 . 18 
33. 67 
40 . 82 
35 . 38 


1 . 25 
2 . 15 
4 . 67 
2 . 01 
2 . 47 


13. 33 17 . 89 
30 . 75 18. 90 
38 . 24 23 . 76 
43. 43 33 . 34 
37 . 6930. 63 


0 . 87 
1 . 00 
2 . 30 
1 . 46 


0 . 34 
0 . 20 
0 . 11 
0 . 61 
0 . 05 


19 . 08 
19 . 97 
24 . 87 
36 . 25 
32 . 14 


0 . 04 


जोड़ 


150 . 10 


12. 44 


1. 10 


163 . 64 


124. 52 


6 . 48 


1 . 31 


132. 31 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पांची योजना : 


1975 


0 . 34 


39. 09 


1976 


29. 58 
45 . 14 
84. 52 8 . 28 
99. 355 . 49 


33 . 47 37 . 68 1 . 07 
48. 25 43 . 50 2 , 40 

92. 80 58. 79 1 , 72 
0 . 28 105 . 1259 . 295 . 10 


1977 


45 . 99 
60 . 51 
64 , 39 


1978 


- - 


मोड़ 


2 58 . 59 


20 . 77 


0 . 28 


279 . 64 


199. 36 


10. 290 . 34 


209 . 98 


- 


1979 


140 . 059 . 66 
142. 238 . 70 


- - 149 . 7168 . 923 . 150 , 2072. 27 
- 150 . 93 92 . 67 2 . 24 - 94. 91 


1980 


जोर 


282. 28 


18. 36 


- - 


300 . 64 


161 . 50 


5 . 39 


0 . 20 


167 . 18 


- 


- 


छाती योजना : 


1981 


1982 


0 


180. 57 
229 . 04 
243 . 39 
307 . 40 


17 . 150 . 70 198 , 42 125 . 79 12. 14 
19 . 41 5 . 77 254 . 22 183 . 86 2 . 67 
19 . 165 . 57 268. 12 210 . 817 . 03 
38 . 77 7. 45 35 3 . 62 246. 20 5 . 30 


- 
. 87 
1 . 34 
1 . 92 


127. 93 
187 . 40 
219 . 81 
253 . 42 


1983 


1984 


जोड़ 


960 . 40 


94. 49 


19 . 49 1074 . 38766 . 66 


17 . 14 


4 , 13787. 03 


कुल जोस 


19 12 . 21 


172 . 6271 . 92 2156 . 75 1484 , 0660 , 2556. 43 1601. 64 , 


नामांकन 

2 . 48 वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने 
42 वित्तपोषित संस्थाओं के निदेशक बोडों के नामित (विभागीय 
और गैर-विभागीय ) नियुक्त किये । 30 जून , 1984 की स्थिति 
के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम ने 537 वित्तपोषित 
संस्थाओं के बोडों में 294 नामितों को नियुक्त किया जिनमें 
से 168 गैर-विभागीय थे । 


2 . 46 छठी योजना ( 1980- 85 ) के प्रथम चार वर्षों के 
दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त तिगम की कुल मंजूरियां 
तथा संवितरण , निगम द्वारा पांचवीं योजना की समग्र अवधि 
के दौरान , की गई कुल मंजूरियां तथा संवितरणों से क्रमश : 
284 . 2 % तथा 275. 2 % अधिक है । 
संपरिवर्तनीयता विकल्प का निर्धारण , प्रयोग और छूट 

2 . 47 वर्ष के दौरान की गईमंजूरियों के सम्बन्ध में केवल 
141 मामलों में संपरिवर्तनीयता खण्ड निर्धारित किया गया । 
वर्ष के दौरान सीन मामलों में संपरिवर्तनीयता अधिकार का 
प्रयोग किया गया और 35 मामलों में छूट दी गई । संचयी रूप 
से भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 929 मामलों में संपरिवर्त 
नीयता खण्ड निर्धारित कर चुका है, 93 मामलों में 
संपरिवर्तनीयता विकल्प का प्रयोग किया जा चुका है और सभी 
सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 285 मामालों में इससे 
छूट दी जा चुकी है । पहली मार्च, 1984 से संपरिवर्तनीयता 
खण्ड की प्रारम्भिक सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ 
रुपये करने से इस सम्बन्ध में वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यविधि 
निर्धारित किये जाने के बाद मामले -वार समीक्षा किये जाने का 
प्रस्ताव है । 


उधार दरें 

2 . 49 यद्यपि मूल उधार दर में किसी प्रकार का परिवर्तन 
नहीं हुमा , परन्तु व्याज आदि लगाने के तरीकों के सम्बन्ध में कुछ 
सुधार किए गए । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम में 30 जून , 
1984 को वर्ष की समाप्ति के समय लागू ब्याज दरों का पूरा 
विवरण परिशिष्ट II में देखा जा सकता है । 
जन हित में की गई मंजूरियां 

2 . 50 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 
26( 2 ) की व्यवस्थामों के अधीन कारोबार को नियमित करने 
के उद्देश्य से निदेशक बोर्ड द्वारा बनाए गए तथा भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अनुमोदित किए गए, भारतीय 
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मढ़ामे, तथा संस्थानात्मक अवस्थापना सुविधामो सहायता में 
कमी को दूर करने के लिए प्रोत्साहन उपायों पर रहा । 


औद्योगिक वित्त निगम ( विनिर्दिष्ट प्रौधोगिक संस्थाओं के साथ 
कारोबार का संव्यवहार ) विनियम , 1982 की व्यवस्थाओं के 
अनुरूप उन संस्थाओं की सूची रिपोर्ट के परिशिष्ट III में दी 
गई है जिनमें भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के निदेशक , हितबल 
थे और जिन्हें 1983- 84 में निदेशक बोर्ड द्वारा जन -हित में 
वित्तीय सहायता मंजूर की गई । 
( ख ) प्रवर्तन कार्य 
-~- नई दिशाएं 

2 . 51 वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के 
प्रवर्तन कार्यो का महत्व , देश के उद्योगीकरण की प्रक्रिया की गति 


2 . 52 निगम ने अपने द्वारा किए गए विभिन्न प्रवर्तन 
कार्यों पर वर्ष के दौरान 180. 28 लाख रुपये व्यय किए जबकि 
1982- 83 में यह राशि 71 . 25 लाख रुपये थी । इस प्रकार, इस 
वर्ष प्रवर्तन कार्यों पर व्यय की गई राशि पिछले वर्ष से 
153. 0 % अधिक रही । 


2 . 53 वर्ष के दौरान तथा 30 जून , 1984 तक संचयी 
रूप से विभिन्न प्रवर्तन कार्यों पर किए गए व्यय का ब्यौरा 
सारणी 10 में दिया गया है । 


सारणी 10 : प्रवर्तन कार्यों पर किया गया व्यय 


( लाख रुपये ) 


कार्यों की प्रकृति 


1983 - 84 
( जुलाई-जून ) 

राणि 


30 जून, 1984 
सफ संचमी 

राशि 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्रौद्योगिक सम्भावना मवेक्षण 
प्रपर्सन ( उप-सहायता ) योजनाएं 
विशेष अनुसंधान अध्ययन, व्यावहारिता रिपोट और अन्य दत्तकार्य 
तकनीकी सलाहकरी संगठनों को इक्विटी तथा अन्य सहायता 
जोखिम पंजी प्रतिष्ठान को स्रोत महायता 
विकास बैंकिग केन्द्र सहित प्रबन्ध विकास संस्थान को सोत - महायता 
भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान की निधि में महायता 
उद्यमी विकास कार्यक्रमों को सहायता 
ग्रामीण विकास के प्रतर्राष्ट्रीय अनावरण को सहायता 
भा० प्रौ० वि०नि० चेयरों को सहयता 
अनस्थापन कार्यक्रमों तथा राज्य -स्तरीय संस्थानों को महायता 
अन्य 


2 . 11 
40. 45 
0 . 62 
3 . 38 
80 , 72 
21 . 80 
28 . 00 

1 . 56 
1 . 00 
0 . 74 


3 . 05 
102 . 82 

9 . 78 
43 . 17 
410 , 86 
437. 13 
28 . 00 
2 , 04 
1 . 00 
20 . 04 

4 . 25 
59 . 36* 


जोह 


180 . 28 


1121 . 50 


* परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त : 


उद्योग- रहित जिलों की औद्योगिक क्षमता के सर्वेक्षण 

2 . 54 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा राजस्थान , 
मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के उद्योग- रहित जिलों में 
विकासात्मक कार्यों के अनुवर्तन का दायित्व लिए जाने का 
पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था । कांगड़ा जिले के सम्बन्ध में 
सर्वेक्षण कार्य हिमाचल सलाहकारी संगठन लि० (हिमकान ) 
को सौंपा गया , जैसलमेर जिले का राजस्थान सलाहकारी संगठन 
लि० ( राजकान ) को , धार , गुना , झाबुप्रा और सीधी जिलों का 
मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लि . ( एमपीकान ) को तथा 
मध्य प्रदेश के छिदवाडा, पन्ना और नरसिंहपुर जिलों का प्रान्ध्र 
प्रदेश प्रौद्योगिक व तकनीकी सलाकारी संगठन लि० ( एपीटको ) 
को सौंपा गया । वर्ष के दौरान , संगठनों से उनकी प्रारूप 
रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा उन परविभिन्न राज्यों में गठित की गई 
(विशेष मार्गदर्शन एवं अनुवर्तन समितियों द्वारा विचार किया जा 
रहा है । इन समितियों की अध्यक्षता राज्य के सचिव /विकास 


प्रायुक्त ( उद्योग ) द्वारा की जाती है तथा इसमें राज्य स्तरीय 
संगटनों , जिला उद्योग केन्द्रों , भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
भारतीय प्रौद्यगिक वित्त निगम , भारतीय औद्योगिक साख एवं 
निवेश निगम , प्रादि के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं । निरूपित परि 
योजनाओं की प्रथम दृष्टि में तकनीकी व्यावहार्यता और 
बाजार उपलब्धता की दृष्टि से जांच करने के उद्देश्य से एक 
अन्तर संस्थापनात्मक जांच समिति भी बनाई गई है ताकि इन 
क्षेत्रों में चुनी हुई परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में 
मागे कार्यवाही करने के लिये राज्य स्तरीय प्रवर्तनात्मक संस्थानों 
को सलाह दी जा सके । उक्त समिति में भारतीय प्रौद्योगिक 
विकास बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय 
औद्योगिक साख एवं निवेण निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं । 

2 . 55 सभी उद्योग -रहित जिलों को क्रमबस ढंग से उद्योग 
रहित जिलों के लिये संस्थानात्मक गहन निकसात्मक प्रयास 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने की योजना है जिसका भार भारतीय 
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प्रौद्योगिक विकास बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम तथा 
भारतीय प्रौद्योगिक साख एवं निवेश निगम द्वारा उठाया जा रहा 
है । उन अतिरिक्त जिलों का पता लगाने के लिये समय - समय पर 
सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है जिन्हें 
उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके । 
प्रवर्तन योजनाएं 

2 . 56 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में निम्नलिखित छ: प्रवर्तन 
योजनाओं का उल्लेख किया गया था जो भा० प्रौ० वि०नि० ने 
अपनी मोर से शुरू की थीं और जो प्रत्येक के सामने दी गई 
तारीखों से चालू थीं : 

देशी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिये उप 
सहायता योजना ( 30-11-1977 ) । 
- - बाभार अध्ययन लागत को पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को 

उप- सहायता योजना ( 30-11-1977 ) 
-- व्यावहार्यता अध्ययन , प्रावि की लागत को पूरा करने के लिए 

लघु उद्यमियों को उप -सहायता योजना ( 1- 7- 1978 ) 
- - सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिये उप 

सहायता योजना ( 1- 9- 1978 ) 
- अति लघु तथा लघु स्तर के क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुन 

जीवन के लिए उप-सहायता योजना ( 28-6- 1982 ) 
- बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व -विकास और स्व-नियोजन के 
लिए सहायता योजना ( 28- 6- 1982 ) . 

2 . 57 वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के 
निदेशक बोर्ड द्वारा की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप ध्याय 
हायंता अध्ययनों , आदि की लागत को पूरा करने के लिए लघु 
उद्यमियों को उप-सहायता योजना के अन्तर्गत उप-सहायता की 
सीमा 5, 000 रुपये से बढ़ाकर 7, 500 रुपये और शारीरिक रूप 
से विकलांग उद्यमियों तथा प्रमुसूचित जातियों/जनजातियों के 
उद्यमियों के मामले में 6, 000 रुपये से बढ़ाकर 8, 500 रुपये की 
गई ; लेकिन योजना की अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं किया 
गया । इसके अतिरिक्त , प्रत्येक तकनीकी सलाहकारी संगठन को 
बार्षिक उप - सहायता की समय सीमा को , योजना के अन्तर्गत 
2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया । 


( क ) देशी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए उप 

सहायता योजना 
- - योजना के अन्र्गत सभी परियोजनाएं, चाहे वे अति लघु , लघु 

अथवा मध्यम स्तर के क्षेत्रों में हों ( 5 करोड़ रुपये की पंजी 
लागत तक ) और जो या तो राज्य वित्तीय निगमों ( राज्य 
वित्तीय गिनम अधिनियम , 1951 द्वारा स्थापित ) अथवा 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम या भारतीय प्रौद्योगिक 
विकास बैंक या भारतीय प्रौद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि . 
की वित्तीय सहायता से स्थापित की गई है , मामले-वार 
आधार पर निर्य, एक बार दी जाने वाली उप- सहायता 
के रूप में सहायता की हकदार हैं । 
- - अति लघु और लघु क्षेत्र की इकाइयों के मामले में उप 

सहायता , देशी तकनीक ग्रहण करने की लागत के 80 % तक 
सीमित है , लेकिन 20, 000 रुपये या परियोजना लागत के 
10 % , जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी । 5 करोड़ 
रुपये तक की कुल परियोजना लागत वाली मध्यम स्तर की 
इकाइयों के मामले में उप-सहायता , देशी तकनीक ग्रहण करने 
की लागत के 80 % तक सीमित है, लेकिन यह राशि 5 लाख 
रुपये या परियोजना लागत के 10 % , जो भी कम हो , से 
अधिक नहीं होगी । 
योजना का पात्र बनने के लिये परियोजना राष्ट्रीय प्राथमिकता 
प्राप्त होनी चाहिए तथा देशी तकनीक (किसी भी प्रक्रिया 
सहित ) अथवा किसी अन्य जानकारी पर आधारित होनी 
चाहिए , जो सरकारी प्रयोगशालाओं, सरकारी क्षेत्र की 
कम्पनियों , विश्वविद्यालयों , राष्ट्रीय , अनुसंधान विकास 
निगमों अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी 
अन्य संस्थान में विकिसित हुई हो , अथवा उसके द्वारा उसका 

आविष्कार किया गया हो । 
- - परियोजना द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित वेशी 

तकनीक ऐसी होनी चाहिए , जिसका देश मे वाणिज्यक स्तर 
. पर पहले उपयोग न किया गया तथा यह प्रस्तावित 

उत्पाद के निर्माण के लिये प्राधारभूत होनी चाहिए, केवल 
उसकी अनुकृति मात्र नहीं । 
-- अति लघु और लघु क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में 
• योजना राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से तथा अन्य परि 

योजनामों के सम्बन्ध में भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा 
सीधे चलाई जा रही है । 


- 2 . 58 बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व -विकास और स्व 
रोजगार के लिये सहायता के अन्तर्गत , माता-पिता की संयुक्त 
वार्षिक प्राय की 10, 000/- रुपये की सीमा को पात्रता मापदण्ड 
से हटा दिया गया ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति योजना के 
अन्तर्गत लाए जा सकें । 

2 . 59 वर्ष के अन्त में , देशी तकनीक के ग्रहण को 
प्रोत्साहित करने के लिये उप -सहायता योजना के सम्बन्ध में और 
समीक्षा की गई तथा इन -हाऊस अनुसंधान व विकास प्रयासों के 
माध्यम से टेक्नोलाजी विकास के लिये सहायता योजना नामक 
एक नई योजना पहली जुलाई , 1984 से प्रारम्भ की गई । इस 
समय प्रचलित दोनों योजनामों की प्रमुख विशेषताएं निम्मा 
नुसार हैं । 


1 ) इन -हाऊम अनुसंधान व विकास प्रयासों के माध्यम से 

टेक्नालोजी विकास के लिए सहायता योजना 
-- यह देश में अपने प्रकार की पहली योजना है जिसका उद्देश्य , 
निगमित और सहकारी क्षेत्रों की संस्थाओं ( एम०पार टी . 
पी०/ एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों को छोड़कर ) द्वारा किए 
गए इन- हाऊस अनुसंधान व विकास प्रयासों के माध्यम से 
देणी रूप से टेक्नोलाजी विकास में सहायता करना है । 
- योजना के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , 10 % 
ब्याज दर पर उदार शर्तों पर प्रत्यक्ष रूप से ऋण सहायता 
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Pri - 


- 


उपलब्ध अन्य तुलनीय टेमनोलाजियों के साथ लागत , गण 
उत्पादन , तकनीकी प्रक्रिया , आदि क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कर 
मके । 


प्रधान करता है । ऋण की राशि प्रयोगशाला से वाणिज्यिक 
स्तर तक टेक्नोलाजी के विकास अपनाने के लिए किए गए इन 
हाऊम अनुसंधान व विकास प्रयासों की लागत के 50 % 
अथवा 25 लाख रुपये, जो भी कम हो , तक सीमित होगी । 
- - भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा उदार शर्तों पर उप 

लब्ध ऋण सहायता की पुनर्प्रदायगी, विकसित टेक्नोलाजी 
को वाणिज्यिक स्तर पर सफलतापूर्वक अपनाने और काम में 
लाने के बाद अथवा प्रथम संवितरण की तारीख से तीन वर्ष 

के बाद, जो भी पहले हो , प्रारम्भ होगी । 
---- इन- हाऊस अनुसंधान व विकास प्रयासों के माध्यम से विकसित 

टेक्नालोजी के सफल होने की स्थिति में भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम, इसके द्वारा उपलब्ध की गई उदार 
ऋण सहायता के आधार पर पेटेन्ट अधिकारों में , यदि 
कोई हों , भी हिस्सेदार होगा तथा डिजाइन और टेक्नालोजी 
को लाभ - भोगी इकाई द्वारा इसको मिल्कियत के रूप में 
मानने की अनुमती नहीं दी जाएगी । 


-- - योजना के अन्तर्गत सहायता का पात्र बनने के लिए , प्रयोगशाला 

से वाणिज्यिक स्तर तक टेक्नोलाजी विकास के लिए अन 
संधान व विकास प्रयासों की कुल लागत 5 लाख रुपये से 
अधिक तथा 50 लाख रुपये तक होनी चाहिए । इसके 
अतिरिक्त , संस्था या तो राज्य वित्तीय निगम अथवा 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
बैंक या भारतीय प्रौद्योगिक साख एवं निवेश निगम की वित्त 
पोषित इकाई होनी चाहिए । 


---- योजना के अन्तर्गत सहायता का पात्र बनने के लिये आवेदक 

संस्था भारत सरकार , विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में 
पंजीकृत होनी चाहिए तथा इन -हाऊस अनुसंधान व विकास 
प्रयासों के माध्यम से ऐसी टेक्नोलाजी के विकास में सक्रिय 
रूप से कार्यरत होनी चाहिए जो उत्पाद विशेष के निर्माण के 
लिए आधारभूत हो तथा देश में पहले उपलब्ध न हो । 
यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार विकसित टेक्नोलाजी बाहर 


2 . 60 मिवाय देशी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने 
के लिए उप -सहायता योजना तथा इन- हाऊस अनुसंधान व विकास 
प्रयासों के माध्यम से टेक्नोलाजी विकास के लिए सहायता 
योजना के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाएं , समग्र देश में राज्य 
स्तरीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों के सहयोग से अखिल 
भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित तकनीकी सलाहकारी 
संगठनों की एजेंसी के माध्यम से चलाई जा रही है । प्रवर्तन 
योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा 
सकनीकी सलाकारी संगठनों के माध्यम से 1983- 84 में तथा 
30 जून , 1984 तक संचयी रूप से , संवितरित की गई 
निम्नलिखित सारणी 11 में दी गई है । 


( लाप रूपय ) 


सारणी 11 ; प्रवर्तन योजनाओं के अन्तर्गत संपितरित की गई उप -सहायता 


* 30 जून , 1984 तक संचयी 


परियोजनामों 
की संख्या 


संवितरित की 
गई राशि 


1983 - 84 

( जुलाई - घूम ) 
प्रपतन योजनाये 

परियोजनाओं सवितरित की 
की संख्या गई राशि 

२० 
लष उद्यमियों को उप - सहायता योजना 

611 20 . 82 
सहायक और लघु उद्योगों के प्रवर्तन पे लिए उप - सहायता योजना 

2 . 00 
पाणार अध्ययन लागत पूरी करने के लिए मए उद्यमियों को उप - सहायता योजना 

0 . 72 
प्रति लघु और लघु उद्योगों की सग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए उप सहायता योजना 

0 . 43 
23 . 67 


2077 . 


67 . 83 
9 . 67 


12 


0 . 72 
0 . 43 


+ 


- 


- 


- 


- 


637 


2181 


78 . 45 


" - - " 


उपर्युक्त के अतिरिक्त , देशी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित 
करने के उप - सहायता योजना के अन्तर्गत , राजस्थान की एक 
ग्लायक्सल- इकाई को वर्ष के दौरान , 16 . 94 लाख रुपये 
संवितरित किए जा चुके हैं , और गुजरात की एक इथेलीन 
डायमाइन्स इकाई को इस योजना के अन्तर्गत 18 . 58 लाख रुपये 
की राशि मंजूर की जा चुकी है । संचयी रूप से , योजना के 
प्रारम्भ से लेकर 30 जून , 1984 तक 24 . 37 लाख रुपये की 
उप-सहायता संवितरित की जा चुकी है । 
विशेष दत्त कार्यों के लिये वित्त व्यवस्था 

2 . 61 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम सलाहकारी 
संगठनों और अपने - अपने क्षेत्रों में उद्योग के प्रवर्तन से संबंधित 
विभिन्न अन्य राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय मिकास एजेंसियों द्वारा 


प्रायोजित और/ अथवा किए गए व्यावहार्यता अध्ययनों , परियोजना 
रिपोर्टों, बाजार सर्वेक्षणों , तकनीकी- आर्थिक सर्वेक्षणों , 
परियोजना रूपरेखा , प्रोद्योगिक सम्भावना , सर्वेक्षणों , अनुसंधान 
अध्ययनों प्रादि से सम्बन्धित , विशेष दत्तकार्यों जहां इन्हें निगम 
की वर्तमान प्रवर्तन योजनाओं के अधीन उप - सहायता नहीं दी 
जा सकती , की परामर्श लागत में मामलेवार अन्सार, समय 
समय पर भागीदारी करता रहा है । 


2 . 62 वर्ष के दौरान,, भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने , 
उद्योगों के लिए जन - शक्ति नियोजन तथा स्थानीय लोगों के 
उद्योगों में योगदान के लिए उपाय , विषय पर एक अनुसंधान 
अध्ययन की लागत के हिस्से को वहन करने की स्वीकृति प्रदान 
की । गुजरात औद्योगिक मतकनीकी सलाहकारी संगठन लि . 


पासपात , विसार 29, 1984 ( पीप 8, 1806 ) 
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द्वारा किए गए उपत अध्ययम में पिकासशील क्षेत्रों विशेष 
रूप से गुजरात के भदोष , पंचमहल पौर सुरेन्द्रनगर जिलों में 
जहाँ लषु क्षेत्र की मोद्योगिक इकाइयां , 1940 से भी अधिक है , 
जनशक्ति प्रावश्यकताओं तथा उद्योगों की समस्यामों में गहन 
सर्वेक्षण करके विचार किया जाना है.। इस अध्ययन से , राज्य के 
बुने हुए विकासशील क्षेत्रों में प्रौद्योगिक विकास के स्तर तथा 
स्वरूप को आगे बढ़ाये जाने की सम्भावना है और साथ ही उन 
मिले -जुले उद्योगों का अनुमान लगाया जाना है जो विकसित किए 
पा सकते हैं । अध्ययन के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिक जनशक्ति 
योजनायें , जोकि पूर्वोलिखित गुजरात के तीन जिलों के लिए 
सैयार की आनी है, दक्षता की आवश्यकताओं को पूरा करने के 
अतिरिक्त उद्योग की अावश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए 
प्रभावशाली उपाय का सुमाव वेंगी और इसके अतिरिक्त जहां तक 
इनका सम्पन्न प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने से है, ये प्रौद्योगिक 
रोजगार में स्थानीय लोगों को भी सम्मिलित करने के उपाय 
सुमायेंगी । 

तकनीकी सलाहकारी सहायता 

2. 83 प्रति लषु क्षेत्र में भी सर्वाधिक अति लघु और लषु 
स्तर में सर्वाधिक लषु तथा मध्यम स्तर के उद्यमियों को भी 


कम लागत पर उच्च कोटि की सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध 
कराने की दृष्टि से भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम ( राज्य 
स्तरीय संगठनों और बैंकों के साथ संयुक्त रूप से ) सहित 
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने तकनीकी सलाहकारी संगठनों 
की स्थापना की है । अब तक 15 तकनीकी सलाहकारी संगठन 
(कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित किए गए एक संगठन सहित ) 
कार्य कर रहे है और देश के उत्तरी भाग के कुछ राज्यों की पाव . 
श्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तर भारत तकनीकी सलाहकारी 
संगठन लि . ( निटकान ) नामक 16वां तकनीकी सलाहकारी 
संगठन , 28 मार्च, 1984 को संस्थापित किया गया जिसमें 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम अग्रणी है । 

2. 64 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने अखिल 
भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रायोजित किए गए सभी तकनीकी 
सलाहकारी संगठनों की प्रगति मौर विकास में भाग लिया है , 
लेकिन क्रमश: 1977, 1978 और 1979 में स्थापित किए गए 
हिमाचल सलाहकारी संगठन लि० ( हिमकॉन ), राजस्थान 
सलाहकारी संगठन लि . ( राजकॉन ) मोर मध्य प्रदेश सलाहकारी 
संगठन लि० ( एमपीकॉन ) के सम्बन्ध में इसका अग्रणी वायित्व है । 


सारणी 12; मा . मो वि . नि . प्रारा प्रायोजित कमी सलाहकार गठमी को प्रगति का सार 

हिममान 


राषकान 


एमपीकोष 


3 1 . 12 . 83 


1983 
सकसंचमी 


236 


688 


148 . 17 


323. 41 


198331 . 12 . 83 1983 31 . 12 . 83 

तक संपली 
1. पूरे किए गए वभकार्यो (निवेश सम्बन्धी ) की संभा 

103 . 48885288 
2. उपर्मुमत 1 के सम्बन्ध में अपेक्षित अनुमानित निवेश (करोड रूपये 18 . 11 110 .07 10 . 81 50 . 07 
3. उपर्युक्त 1 के सम्बन्ध में पोजगार सम्भावना ( व्यक्तियों की संख्या ) 2587 22690 12518728 
- पूरे किए किए अन्य बमकार्म 

1882 49 9 
७. भागजित किए गए उसमीमविकास कार्यों की संमा 
6. प्रतिक्षित किए गप सबमिनों की संख्या 

306450 170 


5358 


12572 


13 


809 


13 


28 


330 


668 


2. 6 हिमिकान , राजकॉन और एमपीकॉन द्वारा 31 
दिसम्बर, 1983 को समाप्त उनके सेवाकन वर्ष सपा दिसम्बर 
1983 को संपनी रूप से की गई प्रगतिका सार सारनी 12 
में दिया गया है । . 

2. 66 198 3 में हिमकॉन के कार्य -परिणामों में 1 .87 
लाख रुपया का पाटा हुआ क्योंकि परामर्श- आय 1982 में 8 . 50 
लाख रुपये थी जो 1983 में काम होकर , 6 . 49 लाख रुपये रह 
गई । 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त वर्ष के लिए राजकॉन 
और एमपीकॉन के काय परिणामों में क्रमश : 0 . 08 लाख रुपये 
और 0 . 16 लाख रुपये काआधिक्य रहा । 

2 . 67 समग्र रूप से सभी पन्द्रह तकनीकी सलाहकारी 
संगठनों ने 30 जून , 1984 तक ग्यावहायता अध्ययनों , परि 
योजना रिपोर्टों, परियोजना रुपरेषाओं, औधोगिक सम्भावना 
सर्वेक्षणों , पुनस्थापन , अध्ययनों , मूल्यांकन बोर अन्य दलकायों 
आदि से सम्बन्धित. 13, 283 क्सफार्य किए जो मनु और नषु मध्यम 
4 -38981/ 84 


औधोगिक परियोजनाओं को परामर्थ के क्षेत्र में उनके पड़ 
रहे प्रभाष का प्रमाण है । 

2 . 08 उचमीय विकास में भेव में , अधिकांश राज्यों में 
तकनीकी समाइकारी संगठन , उपमीय विकास कार्यक्रमों के लिए 
केन्द्र एजेंसियों के रूप में कार्य कर रहे हैं । कुल मिलाकर 30 
जून , 198 4 तक तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने 6, 647 
उपमियों को प्रशिक्षण दिया तथा प्रशिक्षित उद्यमियों को 
उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की । 

2 . 69 वर्ष के दौरान , भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
द्वारा सभी तकनीकी सलाहकारी संगटनों के संगठनात्मक ढांचे 
और दीर्घकालीन , नीतियों से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने 
की दृष्टि से उनके प्रबन्ध निवेशकों का एक सम्मेलन आयोजित 
किए जाने के अतिरिक्त , भारतीय बोपोगिक वित्त निगम ने भी 
अपने अग्रणी दायित्व में आने वाले तकनीकी सलाहकारी संगठनों 
के अभयभों और प्रबन्ध निवेशकों का एक सम्मेलन आयोजित 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 29 , 1984 ( पीप 8 , 1906 ) 


[ भाग In - - बण्ड 4 


किया । सम्मेलन में विचार-विमर्श का मुख्य क्षेत्र तकनीकी 
सलाहकारी संगठनों द्वारा, उनके राज्यों की सम्बन्धित योजनाओं 
सातवीं योजना के लिए किए जा रहे कार्यो, आदि का अध्ययन 
फरने के पश्चात, अगले पांच वर्षों के लिए निगमित योजनाएं 
तैयार करना था ताकि वे सफलतापूर्वक अपने- अपने राज्यों में 
मोद्योगिक विकास की दीर्घकालीन प्रक्रिया के अनुफल बन सके 
तथा टेक्नोलॉजी को लघु उद्यमियों तक पहुंचाने में सहायक बन 
सकें । उनके द्वारातयार की गई रिपोटों अध्ययनों के कार्यान्वयन 
पर भी जोर दिया गया तथा राज्य के उन विकास-ार्यक्रमों, जो 
उनके कार्यक्षेत्रों के अन्तर्गत आते है , के अनुसार उद्यमियों की 
स्थापना तथा उनकी कारोबार योजनाओं के एकीकरण पर भी 
जोर दिया गया । 


बीज/जोखिम पूंजी के लिए सहायता 

2 . 70 यह विदित ही है, मिः मध्यम और बड़े पैमाने के 
औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के इच्छा व्यावसायिकों को 
साधारण पूंजी में सहायता प्रदान करने के लिये उपयुक्त 
संस्थानात्मक तन्त्र की आवश्यकता को समझ कर भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम ने 1975 में नई दिल्ली मे जोखिम पंजी 
प्रतिष्ठान ( आर० सी०एफ० ) , प्रायोजित करके संस्थानात्मक 
व स्थापना सुविधाओं की उपलब्धता में एक महत्वपूर्ण कमी को 
पूरा किया है । 


प्रबन्ध के व्यवसायीकरण और प्रबन्धकीय कुशलता बढ़ाने के लिए 
सहायता 

2 . 74 दिन-प्रतिदिन की प्रबन्ध व्यवस्था के स्तर में विकास 
और सुधार लाने के लिए और प्रबन्ध व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित 
करने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने , जैसा कि 
विदित है 1973 में दिल्ली के निकट , प्रबन्ध विकास संस्थान का 
प्रायोजन किया था । 

2 . 75 तत्पश्चात विकास बैंकों , औद्योगिक विकास 
एजेंसियों , तकनीकी सलाहकारी संगठनों , आदि के व्यावसायिकों 
तथा कार्यपालकों के प्रशिक्षण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए, प्रबन्ध विकास संस्थान के एक पक्ष के रूप में 
1977 में विकास बैंकिग केन्द्र की स्थापना की गई । 

2 . 76 प्रबन्ध विकास संध्यान (विकास बैंकिग केन्द्र सहित ) 
प्राधुनिक प्रबन्ध तकनीकों का प्रशिक्षण देता है ताकि विशेष प्रशिक्षण 
अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए उद्योगों की 
विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । वर्ष 1983 
( जनवरी -दिसम्बर ) के दौरान प्रवन्ध विकास संस्थान ने 2, 052 
भागीदारों के लाभ के लिए 101 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक 
आयोजित किए जिनमें 36 भागीदार अन्य विकासशील देशों 
से थे । 

2 . 77 प्रबन्ध विकास संस्थान (विकास बैंकिंग केन्द्र सहित ) 
में अगले छ : महीने के दौरान 42 कार्यक्रम आयोजित किए 
जिनसे 844 भागीदार लाभान्वित हुए जिनमें 66 अन्य 
विकासशील देशों से थे । 

2 . 78 संचयी रूप से देखा जाए तो प्रबन्ध विकास संस्थान 
को , (विकास बैंकिंग केन्द्र सहित ) , जिसने अपने कार्यों का एक 
दशक पूरा कर लिया है , 30 जून , 1984 तक 546 कार्यक्रम 
आयोजित करने में सफलता प्राप्त हुई जिससे 14,027 भागीदार 
लाभान्वित हुए जिनमें से बाहरी देशों के 479 भागीदार थे । 

2 . 79 प्रबन्ध विकास संस्थान ( विकास बैंकिंग केन्द्र सहित ) 
ने इसी अवधि के दौरान अनुसंधान और परामर्श के क्षेत्र में , देश 
के विभिन्न भागों में 38 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की । 

2 . 80 प्रबन्ध विकास संस्थान (विकास बैंकिंग केन्द्र ) को , 
सयक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम , अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन , एशिया 
और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोशिएशन , 
आर्थिक विकास संस्थान , संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन , 
एशियाई उत्पादकता परिषद , अन्तर्राट्रीय , विकास के लिए 
जर्मन प्रतिष्ठान आदि के सहयोग से अनेक कार्यक्रम आयोजित 
करने में प्रतिष्ठा प्राप्त की । 


2 . 71 जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान नई परियोजनाएं स्थापित 
करने के लिए प्रवर्तक अंशवान के 50 % तक भाग को पूरा करने 
के लिए उद्यमियों को ( प्रवासी भारतीयों सहित ) 15 लाख र० से 
30 लाख रु . तक ( प्रवर्तकों की संख्या के आधार पर ) ब्याज 
रहित व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध करता है । 1983 ( जनवरी 
दिसम्बर ) में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने 15 प्रवर्तकों को उनकी 
8 परियोजनाओं के लिए 93 . 24 लाख रुपये की जोखिम पूंजी 
सहायता प्रदान की । तदुपरान्त 30 जून , 1984 को समापन 
छमाही के दौरान, जोखिम पूजी प्रतिष्ठान ने 20 उद्यमियों को 
उनके द्वारा प्रवर्तित 11 परियोजनाओं के सम्बन्ध में . 149. 00 
लाख रुपये की जोखिम पूंजी सहायता प्रदान की । 30 जून , 
1984 को समाप्त छमाही के दौरान में अत्यधिक सहायता वृद्धि 
यता मारण था जोखिम पूंजी सहायता योजना को उदार बनाया 
जाना , तथा उसके लिए क्षेत्र -विस्तार और पात्रता मापदण्ड को 
विस्त बनाया जाना , जिसका, पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट 
में उल्लेख किया गया था । 


2 . 72 30 जून , 1984 तन संचयी रूप से जोखिम पंजी 
प्रतिष्ठान द्वारा इसके 8 वर्ष के कार्यो के दौरान, 111 प्रवर्तकों 
को उनकी 67 परियोजनाओं के लिये कुल 602 . 58 लाख 
रुपये की सहायता प्रदान की गई थी । इसमें से , प्रतिष्ठान द्वारा 
30 जून , 1984 तक 384 . 88 लाख रुपये की राशि 
संवितरित की जा चुकी थी । 


उद्यमीय विकास के लिए सहायता 

2 . 81 उद्यमीय विकास के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक 
वित निगम का योगदान ( क ) उधमीय विकास कार्यक्रम 
आयोजित करने वाली एजेंसियों को वितीय सहायता ( ख ) 
राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान की स्थापना 
में सहायता , और ( ग ) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय 
विज्ञान तथा औद्योगिक उपमीय विकास बोर्ड के विज्ञान 


2 . 73 इस समय जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के स्रोत पूर्णता 
भारतीय औद्योगि : किस निगम द्वारा पूरे एका रहे हैं । 
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तथा मीयोगिक उधमीय विकास कार्यक्रम की लागत में 
अपना योगदान रहा है । । 

2 . 82 राष्ट्रीय विज्ञान और औद्योगिकी उद्यमीय विकास 
बोर्ड ने उद्यमीय प्रशिक्षण और विकास और अमेरिका तथा 
यू० के० में विशान पार्कों की रूप रेखा पर आधारित 
विज्ञान व प्रोद्योगिकी उद्याय पार्को को स्थापना करने 
के सम्बंध में कार्यक्रम तैयार किए हैं । विज्ञान व प्रौयोगिकी 
उद्यमीय पार्क का उद्देश्य अनुभवहीन उद्यमियों के लिए उप 
युक्त स्थितियों की स्थापना करना है ताकि वे अपने विचारों 
को प्रारम्भिक स्तर पर औद्योगिक परियोजना का रूप 

सकें । विज्ञान व प्रौद्योगिकी उद्यमीय पार्कों को एक प्रकार 
से नर्सरी औद्योगिक एस्टेट समक्षा जा सकता है जिनसे विज्ञान 
व टेकनोलाजी की जानकारी रखने वाले भावी उद्यमियों को 
इमके दायरे में आने तथा दो से तीन वर्ष तक की अवधि 
में उन्हें साहसो उद्यमो बनाए जाने की सम्भावना है । अखिल 
भारतीय वितीय संस्थानों ने सिद्धान्त रूप में चुनिंदा 
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में उक्त पार्क 
स्थापित करने के लिए बैंक ग्राहय प्रस्तावों को वितीय 
सहायता उपलब्ध कराने की सहमति व्यक्त की है । 

2 . 83 भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान ने जुलाई 1983 
में अपना कार्य प्रारम्भ किया था और इस वर्ष की अवधि के 
दौरान इसने छ : सामान्य उद्यमीय विकास कार्यक्रम 
आयोजित किए जिनमें से दो त्रिवेन्द्रम ( केरल ) में 
एफ पोर्ट ब्लेयर ( अंडमान व निकोबार द्वीप समूह ) में एक 
पणजी ( गोमा ) में और दो चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में थे । चण्डीगढ़ 
का उद्यमीय विकास कार्यक्रम तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण 
संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया , जिसका 
प्रमुख लक्ष्य पालिटेक्नीक डिप्लोमाधारियों को उमियों के 
रूप में विकसित करना तथा पालिटेक्नीकों ने उद्यमीय विकास 
कार्यक्रम आरम्भ करना है । 

2 . 84 भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान ने , उचमीय 
विकास के क्षेत्र में स्रोतों और विशेषज्ञों का दल तैयार 
करने के राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु के रूप में , वर्ष के दौरान एक 
राष्ट्रीय प्रलेखन कार्याक्रम आयोजित किया जिसमा प्रमुख 
ध्यान विभिन्न तकनीकी सलाहकारी संगठनों , भारतीय 
स्टेट बैंक , लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा अन्य स्वच्छिक 
संगठनों , आदि द्वारा आयोजितकिए गए उद्यमीय विकास कार्य 
क्रमों पर था । विभिन्न अनुसंधान शतों और संगठनों के शामिल 
कार के तथा अनुसंधान गतिविधियों के लिए , यन्त्रों , कार्यविधी 
और योजनाओं को अन्तिम रूप देने के बाद वर्ष के दौरान 
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रलेखन तथा मूल्यांकन फार्म 
भारम्भ किया गया । 


विकास का अन्तराष्ट्रिीय अनावरण कार्यक्रम में भाग लिया। 
इससे लगभग 52 देशों द्वारा किए गए ग्रामीण विकास 
कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने में तथा विशेष रूप से कार्यविधि 
दृष्टिकोण , टेक्नोलोजी सम्बन्धित उनके उन अनुभवों को 
लाभ उठाने में सफलता प्राप्त हुई जो सफल सिद्ध हो 
पके हैं तथा अन्य देशों में लागू किए जा सकते हैं । ग्रामीण 
विसास का राष्ट्रीय अनावरण ) कार्यक्रम से , ग्रामीण औद्योगिक 
विकास में साझेदार के रूप में निगमित क्षेत्र की भूमिका 
गतिविधियों और उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला जा सका । 

2 . 86 जमा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम ने , बिहार राज्य की आदिवासी जनता 
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और आदिवासी युवाओं 
को सफल उद्यमों एवं स्वामियोजन पैदा करने वाले बनाने 
के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से रांची में , ( ग्रामीण 
उद्यमीय विकास संस्थान ) स्थापित करने के लिए जेवियर 
समाज सेवा संस्थान , रांची को 5 लाख रुपये का योगदान देने 
के लिए सहमति प्रदान की । 

2 . 87 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष के दौरान , 
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में ताल्लुका माति में ग्रामीण 
प्रबन्ध व उद्यमीय विकास केन्द्र की स्थापना के लिए ग्राम 
विकास ट्रस्ट को तीन वर्ष की अवधि के लिए सहायता ( पूंजी 
और आवती व्यय दोनों के लिए ) प्रदान करने के लिए सहमति 
प्रदान को । ग्रामीण प्रबन्धक व उग्रमीय विकास केन्द्र का 
उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और प्रबन्ध 
उत्पादेय उपलब्ध करना है ताकि ग्रामीण व अर्ध ग्रामीण 
क्षेत्रों में लगातार प्रगति तथा उद्देश्य पूर्ण विकास किया जा 
सके । प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावशाली तथा व्यावहारिका 
बनाने के लिए उकत केन्द्र ने डेयरी तथा ग्रामीण उद्योग 
के क्षेत्र में प्रदर्शन इकाइयां भी स्थापित की है । 


अनुसन्धान और विकास प्रवर्तन 
(i ) चीनी संयंत्रों की प्रतिदिन 1, 250 टन मानकीकृत क्षमता 

का अध्ययन 

2. 88 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने पिछले वर्ष , 
संयंत्र और उपकरणों के डिजाइन में सुधार तथा खोई का अन्य 
महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए संरक्षण करके ऊर्जा उपयोग को 
इष्टतम करने की दृष्टी से , प्रतिदिन 2, 000 टन क्षमता 
के विस्तार के योग्य चीनी संयंत्रों की प्रतिदिन 1 , 250 
टन मानकीकृत क्षमता का विशेष अध्ययन करवाया था । 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा वर्ष के दौरान पूरे किए 
गए उक्त अध्ययन से पीनी संयंत्र मापदण्डों तथा चीनी 
उद्योग. में ऊर्जा उत्पादन क्षमता में सुधार करने के सम्बन्ध 
में उपयोगी ओकड़े प्राप्त हुए । रिपोर्ट में की गई सिफारिशें 
मानक बोनी संयंत्रों के मापदण्डों में सुधार लाने के लिए 
भारत सरकार द्वारा गठित सकनीकी समिति को सौंप दी 
गई है ताकि आर्थिक व्यावहार्यता तकनीकी प्रति और ऊर्जा 
उत्पादन क्षमता में सुधार किया जा सके । 


ग्रामीण और प्रादिवासी क्षेत्रो में ग्रामीण विकास और उद्यमीय 
विकास के लिए सहायता 

2 . 85 वर्ष के दौरान भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने 
भारतीय सांस्कृतिकमार्य संस्था द्वारा बायोजित ( यामीण 
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भारत का राजपस, दिसम्बर 29 , 1064 (पाप , 160) 
(ii ) रुग्ण प्रौद्योगिक परियोजनामों की प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन 2.95 वातण्य प्रारक्षित निधि 1972- 73 में स्थापित की गई , 
का अनुसन्धान अध्ययन -- 

जिसमें 30 जम , 1983 तक निगम के लाभों में से 362. 00 लास 
2. 89 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित अखिल भारतीय 

रुपये की राशि अन्तरित की जा चुकी थी । 30 जून , 19843 
वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रायोजित तथा वित्तपोषित और 

समाप्त · वर्ष के दौरान , 50. 00 लाख रुपए की मोर राशि 

अन्तरित की गई जिसके परिणामस्वरूप 30 जून , 1984 को 
भारतीय प्रबन्ध संस्थान , अहमदाबाद द्वारा किये गये उक्त 
अध्ययन के पूर्ण होने पर प्रबन्ध प्रक्रियाओं से सम्बन्धित 

वाप्तव्य भारक्षित निधि की कुल राशि. 412. 00 लाख रुपये 
उपयुक्त आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे जिनसे अनेका उद्यमों को 

हो गई । इसमें से 264. 54 लाख रुपए की राशि निगम के 
प्रारोग्य किया जा सकता है । प्राप्त सूचना के अनुसार अध्ययन 

विभिन्न प्रवर्तमः कार्यो के लिए सक्त तारीख तक उपयोग की जा 
से सम्बन्धित आधारभूत कार्य भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद 

चुकी थी । 
बारा वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया है । 

2. 96 व्याज अन्तर- जन्य निधियां , भारतीय प्रौद्योगिक 
( iii ) भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम पीठे 

वित्त निगम , ऋवितास्तल्त -फर-बाइडरफबऊ ( के० एफ० डब्ल्य० ) , 
2 . 90 वर्षों के दौरान , भारतीय औयोगिक वित्त निगम ने भारत सरकार पोर जर्मन संघ गणराज्य के बीच किए गए करारों 
विकास बैंकिंग वित्तीय और औद्योगिक प्रबन्ध औद्योगिक 

की शर्तों के अनुसार निगम द्वारा के० एफ० उम्ल्यू० ऋणों पर 
अर्थशास्त्र , आदि में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में प्रबन्ध अदा किए गए ब्याज में से भारत सरकार से प्राप्त राशि है । 
संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के साथ अच्छे सम्बन्ध मना 30 जून , 1983 तक भारतीय मोद्योगिक वित्त निगम को 
लिए गए हैं । विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने ब्याज अन्तर- जन्य निधि के अन्तर्गत ऋणों और 
के लिए भारतीय औषगिक वित्त निगम ने यथा दिल्ली , अनुवानों के रूप में 1, 060. 60 लाख रुपये की राशि 
बम्बई , कलकता, गोहाटी और मद्रास विश्वविद्यालयों में एक प्राप्त हो चुकी थी । वर्ष के दौरान , 76. 50 लाख रुपए की 
एका तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थान अहमदाबाद में एका, इस राशि अनुदानों के रूप में तथा 58. 00 लाख रुपए के राशि ऋणों 
प्रकार छः पीठों की स्थापना की है । 

के रूप में प्राप्त हुई । इससे , ब्याज भन्तर- जन्य निधि का कुल 
2 . 91 वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के पायंटम 30 जून , 1984 को 119 5.10 लाख रुपए हो गया 
प्राध्यापक डा० प्रार० एस० सबनीस मे 5 अक्तूबर, 1983 

जिसमें से 856. 96 लाख रुपए की राशि निगम के विभिन्न 
को भारत में प्रोद्योगिक नीति तथा वित्त सम्पन्धी कुछ मुद्दों के 

प्रवर्तन कामों पर उपयोग की जा चुकी थी । 
विषय पर बम्बई विश्वविद्यालय वीक्षान्त हॉल में द्वितीय 

( ग ) स्रोत 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम वार्षिक व्याख्यान दिया । 

2. 97 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के स्रोतों में इसकी 
व्याख्यान की अध्यक्षता बम्बई विश्वविद्यालय के उपकूलपति 

शेयर पुजी पारक्षित निधियां , बांडों के मिर्गमन द्वारा बाजार से 
डॉ० एम० एस० गोरे द्वारा की गई तथा भारतीय प्रौद्योगिक 

उधार, भारतीय मौषोगिक विकास बैंक पौर केन्द्रीय सरकार से 
वित्त निगम के तत्कालीन अध्यक्ष श्री बी० पी० सिंह , मुख्य 

ऋण , विदेशी वित्तीय संस्थानों से विदेशी ऋण, अन्तर्राष्ट्रीय 
मतिथि थे । 

पूंजी बाजार से ऋण, ऋणियों द्वारा ऋणों की पुनर्भवायगी और 
2. 92 भारतीय प्रबन्ध संस्थान , अहमदाबाद में भारतीय 

इसके द्वारा धारित निवेशों की बिक्री विमोचन निहित हैं । 
मौद्योगिक वित्त निगम के प्रबन्ध प्राध्यापक प्रो० एस० सी० 

1983 - 84 में स्रोतों की प्रगति के सम्बन्ध में निगम की स्थिति 
कुन्छाला ने 26 मार्च, 1984 को उत्पादन कम्पनियों की 

निम्नलिखित है । 
वित्तीय स्थिति विषय पर संस्थान के प्रांगण में पाचवा भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम वार्षिक व्याख्याम दिया । व्याख्यान , शेयर पूंजी 
निश्चित अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट उत्पादन तत्वों वाली 61 

2. 98 वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की 
कम्पनियों के अध्ययन पर प्राधारित था तथा इसने तेजी से 

प्रदत्त शेयर पूंजी 22. 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 27 . 50करोड़ 
प्रगति कर रहे उद्यमों द्वारा अपनायी गयी पद्धति की पर्याप्त 

रुपये कर दी गई , जिसके लिए 5,000/- रुपये प्रत्येक के 
जानकारी उपलब्ध करवाई ताकि अन्य संस्थाओं द्वारा अपेक्षित 

10, 000 शेयरों ( माठवीं सीरीज ) पर 2,500/- रुपये प्रति 
कार्य दिशानिर्धारित की जा सके । 

शेयर की दर से बकाया राशि की मांग की गई तथा - 5,000/ 
2.93 वर्ष के दौरान, गोहाटी विश्वविद्यालय में डा० पी० 

रुपये प्रत्येक के 10, 000 शेयरों ( मौवी सीरीज ) का अतिरिक्स 
सी० गोस्वामी ने भारतीय , प्रोद्योगिक वित्त निगम प्राध्यापक के 

निर्गम किया गया जिसके प्रत्येक शेयर पर 50 प्रतिशत प्रावेदन 
रूप में कार्यग्रहण किया । आशा है कि उत्तर-पूर्षी क्षेत्र के 

राशि की मांग की गई । 
आर्थिक विकास के सम्बन्ध में प्रागामी वर्षों में कुछ उपयोगी 
अनुसन्धान कार्य किया जाएगा । 

प्रारक्षित निधियां 
प्रवर्तन कार्यों के विसपोषण स्रोत 

2. 99 30 जून , 1984 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में से 
2. 94 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के प्रवर्तन कार्यों का 21. 80 करोड़ रुपये के अन्तरण पोर म्याज अन्तर- जन्य निधि 
वितपोषण या तो वातव्य प्रारक्षित निधि अथवा व्याज अन्सर ( अनुवान मांग ) के अन्तर्गत उपयोग की गई 0. 29 करोड़ 
जन्य निधियों में से किया जा रहा है । 

रुपये और वातव्य प्रारक्षित निधि में उपयोग की गई 0. 34 
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करोड रुपये की राशि का समायोजन करने के पश्चात भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम की प्रारक्षित निधियां 66. 93 करोड़ 
रुपये से बढ़कर 88. 09 करोड़ रुपये हो गई । भारतीय 
मोयोगिक वित्त निगम की प्रारक्षित निधियां इसकी प्रदत्त 
पूंजी से इस प्रकार 60 .59 करोड़ रुपये अधिक हो गई हैं । 
मांड निर्गम . 

2. 100 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष के दौरान तीन 
सार्वजनिक बांड मिर्गम जारी किए , अर्थात 24 अक्तूबर , 1983 को 
45. 50 करोड़ रुपये के 8 . 75 प्रतिशत बांड , 2000, 27 
फरवरी , 1984 को 27. 50 करोड़ रुपये के 8.75 प्रतिशत 
बांड , 2001 ; 14 जून , 1984 को 110. 00 करोड़ रुपये 
के 9 प्रतिशत मांड , 1999 । सभी निर्गमों में पूर्ण अभिवान 
हमा और निर्गमों की अनुज्ञेय 10 % राशि , जो भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा रखी जा सकती थी , मिलाकर बांडों 
के निर्गम द्वारा वर्ष के दौरान 201. 05 करोड़ रुपये की कुल 
राशि जुटाई गई । 
2. 101 विमोचित 8. 80 करोड़ रुपये के 5 3/ 4 % बोड , 
1983 को घटाकर , 30 जून , 1984 की स्थिति के अनुसार , 
गांडों की निवल बकाया राशि 881 .54 करोड़ रुपये हो गई 
जबकि 30 जून , 1983 को यह 689. 30 करोड़ रुपये थी । 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक और केन्द्रीय सरकार से 
उधार 
2. 102 भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक से प्रस्थायी उधार जो 
30 जून , 1984 से काफी पहले पुनर्मदा कर दिये गये थे , के 
सिवाय भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार 
से कोई उधार नहीं लिया गया । लेकिन , वर्ष के दौरान भारतीय 
पौधोगिक विकास बैंक को 20 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय सरकार 
को 1 . 76 करोड़ रुपये पुनर्मदा किए गए जिसके परिणामस्वरूप 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक और केन्द्रीय सरकार से लिए 
गए उधारों की निवल बकाया राणि 30 जन , 1984 की 
स्थिति के अनुसार क्रमशः 85. 75 करोड़ रुपये और 5. 88 
करोड़ रुपये से कम होकर 83. 75 करोड़ रुपये तथा 4 . 12 
करोड़ रुपये रह गई । 


जिनमें से भारतीय मौद्योगिक वित्त निगम ने 30 जून, 1984 
सक पान प्रौद्योगिक संस्थानों को 281. 305 मिलियन जर्मन 
• मार्क के उप -ऋण मंजूर किए । इसके अतिरिक्त, जर्मन मार्क 
निधियों में से 162. 372 मिलियन जर्मन मार्क के उप -ऋण 
मंजूर किए गए ; इन निधियों में उप -ऋणियों से वसूल की गई 
वह राशि होती है जिसे जर्मन गणराज्य के के० एफ० उम्ल्यू० 
को पुनर्भुगतान किए जाने तक भारत सरकार के अनुमोदन से 
जर्मन मार्क में परिवर्तितकिया गया है । 
2. 10 5 30 जून , 1983 की स्थिति के अनुसार, भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम को के० एफ० उम्ल्यू० से उपलब्ध जर्मन 
मार्क ऋण की बकाया राशि 148. 359 मिलियम जर्मन मार्क 
थी । वर्ष के दौरान , 12. 178 मिलियन अर्मन मार्क के समकक्ष 
राशि प्राप्त की गई और 4. 833 मिलियन जर्मन मार्क की राशि 
पुनर्मदा की गई । विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों के अधीन 
30 जून , 1984 को 155. 704 मिलियन जर्मन मार्क ( 30 जून , 
1984 को लागू तार प्रन्तरण विक्रय दरों के प्राधार पर 62. 76 
करोड़ रुपये के समकक्ष ) की राशि बकाया रह गई । 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से उधार 
2. 106 वर्ष के दौरान , केन्द्रीय सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम को अपने विदेशी विनिमय स्रोतों को बढ़ाने के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से उधार लेने की अनुमति प्रदान की , 
इसके अनुरूप भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम ने पहली बार 
यूरो- मुद्रा बाजार में 20 . 00 मिलियन अमरीकी गलर ( लगभग 
22करोड़ रुपये के बराबर ) का यूरो-मुद्रा ऋण लेने के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रवेश किया । इस सम्बन्ध में भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम और अन्य भागीदार बैंकों/वित्तीय संस्थानों 
अर्थात मित्सुबिशी बैंक ( यूरोप ) एस० ए० बैंक आफ योकोहामा 
( यूरोप ) एस० ए० यूरोपियन प्ररय बैंक ( जुसेल्स ) एस० ए० 
पौर मित्सुबिशी ट्रस्ट पोर बैंकिंग कार्पोरेशम ( यूरोप ) एस०ए० 
के प्रबन्धक मोर एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहे कान्टिनेन्टल बैंक 
एस० ए०/ एन० पी० बुसेल्स ( बेल्जियम ) के बीच 24 जुलाई, 
1984 को समाप्तोते पर हस्ताक्षर किए गए । 
2. 107 यूरो -मुद्रा ऋण पाणिज्यिक शर्तों पर लिया गया है पौर 
इसमें से प्रदान किए गए उप -ऋणों की मंजूरी और उनकी पुनर्मदायगी 
इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि यह भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम की पुनर्मदायगी के दायित्वों के अनुरूप बनी रहे । 
उप -ऋणियों पर ब्याज की दर लन्दन -इन्टरबैंक छमाही विक्रय 
दर से 2 प्रतिशत वार्षिक अधिक ली जाएगी । 
2. 108 यूरो-मुद्रा ऋण लिये जाने से भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम के इतिहास में एक नए प्रध्याय की शुरुपात हुई है । इस ऋण 
से अब भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ऐसी प्रौद्योगिक परियोज 
मामों अर्थात खनन, नो -परिवहन, समुद्री मत्स्य उद्योग, बिजली, 
पावर और गैस का उत्पादन , होटल , प्रादि की विदेशी मुद्रा प्रावश्यक 
ताएं भी पूरी कर सकेगा जो निगम के वर्तमान विदेशी मुद्रा 
साधनों के अधीन पात्र नहीं थीं । इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र 
सहित बड़ी परियोजनामों को भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
द्वारा प्राप्त किए गए परो-मना साधनों से पल्लेखमीम लाम 
होगा । 


2. 103 जहां तक ब्याज अन्तर -जन्य निधियों के अन्तर्गत ऋण 
भाग का सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार से 0. 58 करोड़ 
रुपये की राशि प्राप्त हुई और इस खासे में 0. 17 करोड़ रुपये की 
राशि पुनर्मदा की गई । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार को देय ब्याज 
अन्तर- जन्य निधियों के कुल ऋण भाग की राशि 30 जून , 
1984 की स्थिति के अनुसार 5. 37 करोड़ रुपये रही जबकि 
30 जून 1983 को यह राशि 4. 96 करोड़ रुपये थी । . 
विवेशी वित्तीय संस्थानों से उधार 
2. 104 वर्ष के दौरान, 20 मिलियन जर्मम मार्फ के 22वें 
ऋण के प्राचंटन से भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के विदेशी 
मना उधार 277. 500 मिलियन जर्मन मार्क हो गए । जिसमें 
कदितस्तिल्त - फर- बाइडरफनऊ ( के . एफ० डब्ल्यू . ), जर्मन 
संष गणराज्य द्वारा मंजूर किए गए जर्मन मार्क ऋण शामिल है 
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ऋणों की पुनर्प्रदायगी और प्रतिभूतियों की बिक्री/विमोचनं 

को पहले ब्याज की बकायां के प्रधीम समायोजित किया जाता . 
2. 109 वर्ष के दौरान , निगम को ऋणियों द्वारा मूलधन के रूप 

है और इसके पश्चात मूलधन की बकाया में समायोजित किया 
में 57. 75 करोड़ रुपये की पुनर्प्रदायगी की गई जो कि पिछले 

जाता है, के सन्दर्भ में देखना होगा । 
गर्ष 45. 75 करोड़ रुपये थी । 
2. 110 निवेशों की बिक्री विमोचन से वर्ष के दौरान 1. 85 2.116 30 जून , 1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय 
करोड़ रुपये की प्राप्ति हई जबकि पिछले वर्ष यह राशि 1. 51 प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा जिन वित्तपोषित संस्थाओं से 
करोड़ रुपये थी । 

1, 056. 19 करोड़ रुपये की ऋण सहायता बकाया थी , उनकी 
2. 111 ( क ) ऋणों की पुनर्प्रदायगी , ( ख ) निवेशों की बिक्री / 

संख्या 1, 109 थी । निस्सन्देह , इनमें से कुछ को कार्यान्वयन 
विमोचन और ( ग ) 0. 52 करोड़ रुपये के ऋणों को साधारण 

अवस्था में मुश्किले प्राई , कुछ तो परिचालन के प्रारम्भिक वर्षों 
पंजी में अन्तरित करने से 1983- 84 में 60.12 करोड़ रुपये 

में और कुछ कई वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य करने के पश्चात 
की कुल प्राप्ति हुई जो पिछले वर्ष की 48 . 09 करोड़ रुपये की 

रुग्ण हो गयीं । इसके अतिरिक्त , वर्ष के दौरान , कुछ उद्योगों 
प्राप्ति से 25 % अधिक है । 

जैसे चीनी, वस्त्र , कागज , इंजीनियरिंग, आदि की असन्तोषजनक 

प्रगति के कारण अधिकांश संस्थाओं को , वित्तीय संस्थानों के 
निधियों के स्रोत तथा उपयोग 

प्रति समय पर अपने वायित्व पूरे करने में घास्तव में कठिनाई 
2. 112 सहायता के संवितरण , उधारों की पुनर्भदायगी, बांडों 

का समाना करना पड़ा । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने , 
के विमोचन , ब्याज, लाभांश और कर की अदायगी के लिए 

कठिनाइयों का सामना करने वाली इकाइयों ( विशेष रूप से उन 

मामलों में जिनमें चूकें , प्रौद्योगिक इकाइयों के विस्तृत समूह 
निधियों की कुल आवश्यकता 1983- 84 में 347. 29 करोड़ 
रुपये रही जो पिछले वर्ष की 289. 61 करोड़ रुपये की निधियों 

में पूर्णत : बाहय कारणों से थीं ) की सहायता करने की अपनी 
की आवश्यकता से 19. 9 % अधिक है । 

नीति के अनुरूप उन्हें , अतिदेय राशियों , मादि का भुगतान क्रम 

स्थगिप्त / पुनःनिर्धारित करके भावश्यकतानुसार राहत प्रदान की । 
2. 113 निधियों की उक्त प्रावश्यकताओं को ( i) प्रदत्त 
पूंजी में 5. 00 करोड़ रुपये की वृद्धि , ( ii ) 34 . 03 करोड़ 2. 117 कठिनाईग्रस्त संस्थानों को दी गई राहतों के मामलों 
रुपये का कर से पूर्व लाभ , ( iii ) ऋणियों से यमूली और निवेशों को छोड़कर वर्ष के अन्त में 193 चूककर्ता संस्थाएं थीं तथा चूक 
की बिक्री , प्रादि - 60. 12 करोड़ रुपये , (iv ) बांडों के माध्यम की कुल राशि 61. 93 करोड़ रुपये ( 37 . 42 करोड़ रुपये 
से बाजार से उधार - 201. 05 करोड़ रुपये , (v ) 4. 91 करोड़ के मूलधन और 24. 51 करोड़ रुपये के ब्याज सहित ) रही । 
रुपये के समकक्ष विदेशी मुद्रा उधार, ( vi ) ब्याज अन्तर -जन्य 30 जून , 1984 को स्थिति के अनुसार यह भारतीय प्रौद्योगिक 
निधियों के अन्तर्गत 1. 35 करोड़, रुपये की प्राप्ति , ( 1 ) विस निगम द्वारा प्रदान किए गए फूल बकाया रण का लगभग 
विविध स्रोतों से 1. 00 करोड़ रुपये और ( viii ) बकाया 3:9. 83 5. 9 % रहा जबकि 30 जून , 1983 को यह प्रतिशत 6. 1 
करोड़ रुपये को प्रारम्भिक नकद शेष से पूराकिया गया । 

था । 
( घ ) वसूलियां, चूकें , प्रादि 

2. 118 वर्ष 1983- 84 के दौरान इन चूकों के उद्योग-वार 

विश्लेषण से स्पष्ट है कि 193 चूककर्ता संस्थाओं में से 41 
बसूलियां 

संस्थाएं सूती वस्त्र उद्योग, 30 चीनी , 14 कागज , 9 पटसन 
2. 114 व्याज के रूप में 83 . 88 करोड़ रुपये की राशि वसूल 

और 12 धातु उत्पाद समूह उद्योग से सम्बन्धित थीं , 
की गई, जिसमें से 69. 75 करोड़ रुपये की राशि , वर्ष के दौरान जिन पर अकेले भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम की ही क्रमशः 
धेय 107. 50 करोड़ रुपये की राशि में से थी और शेष 14. 13 10 . 18 करोड़ रुपये , 17. 20 करोड़ रुपए 7 . 52 करोड़ 
करोड़ रुपये , वर्ष के प्रारम्भ में बकाया 18. 77 करोड़ रुपये के रुपये , 3 . 29 करोड़ रुपये , और 2 , 67 करोड़ रुपये की चूक 
बकाया ब्याज की वसूली के रूप में थे । अतः वर्ष के दौरान देय 

राशि बकाया थी । 30 जून , 1984 की स्थिति के अनुसार 
ब्याज की प्रतिशत वसूली 64 . 9 % रही तथा बकाया व्याज की उपर्युक्त पांच उद्योगों में भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की कुल 
प्रतिशत वसूली 75. 3 % रही । 

चूकों का 60 % भाग रहा । 
2. 115 जहां तक मूलधन का सम्बन्ध है , वर्ष के दौरान प्राप्त 
हई 57. 75 करोड़ रुपये की राशि में से 50. 61 करोड़ रुपये, 

रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन 
वर्ष के दौरान देय हुए , 89. 50 करोड़ रुपये की राशि मूलधन 

2 . 119 भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम के समस्या मामले 
से सम्बन्धित थी और बकाया 7. 14 करोड़ रुपये, वर्ष के प्रारम्भ विभाग ने , रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन की सरकारी नीति के 
में बकाया 33. 75 करोड़ रुपये के मूलधन से सम्बन्धित थे । अनुरूप , पाठ मामलों में पुनर्स्थापन योजनाएं बनाई, एक मामले 
इस प्रकार वर्ष के दौरान देय मूलधन राशि की वसूली का प्रतिशत में प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया , पांच मामलों में प्रबन्ध 
56. 5 तथा बकाया मूलधन की वसूली का प्रतिशत 21. 2 व्यवस्था नियन्त्रक हित में परिवर्तन किए , तीन मामलों में 
रहा । मूलधन की बकाया के अधीन वसूल की जाने वाली राशि पट्टे पर परियोजनामों को दिया और/ अथवा कार्य जारी रखने 
को वर्तमान चली आ रही लेखांकन पद्धति , जिसमें वसूलियों के लिए सहायता प्रदान की , तीन मामलों में विलयन की योजनाएं 
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अनुमोदित को मौर वो मामलों में देय राणियों के निपटान के लिए 

( 5 ) कार्य- परिणाम 
व्यवस्था की । 

सकस लाभ 
2 . 120 वर्ष के दौरान , केन्द्रीय सरकार द्वार। पश्चिम बंगाल 2 . 121 वर्ष के दौरान , सकल लाभ 34 . 0 3 करोड़ रुपये रहा 
की दो टायर इकाइयों तथा एक एल्यूमिनियम इकाई का राष्ट्रीय जबकि वर्ष 1982- 83 में यह 27 . 02 करोड़ रुपये था । इसमें 
करण किया गया । उड़ीसा की एक संयुक्त वस्त्र मिल का भी राज्य 25 . 9 % की वृद्धि हुई । 
सरकार द्वारा सभी निजी शेयरधारिता का अधिग्रहण करके 

निवल लाभ 
राष्ट्रीयकरण किया गया । उघारदाता संस्थानों के हितों की रक्षा 
की दृष्टि से वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों द्वारा दो मामलों में 2 . 122 10 . 14 करोड़ रुपये की कराधान व्यवस्था के बाद 
कानूनी कार्यवाही की गई । अन्य मामलों में , सम्बन्धित प्राग्रणी वर्ष 1983 - 84 में निवल लाभ 23 . 89 करोड़ रुपये रहा 
संस्थान द्वारा अन्य संस्थानों, बैंकों तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों जबकि 1982 - 83 में यह 17. 31 करोड़ रुपये था । इसमें 
के साथ संयुक्त रूप से पुनस्थापन कार्यक्रम अथवा उपयुक्त 38 . 0 % की वृद्धि हुई । 
कार्यवाही की जा रही है । पूर्णतया अव्यावहार्य इकाइयों के बारे 

विनियोजन 
में समय- समय पर केन्द्रीय सरकार को सूचित किया गया और 
सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा ऐसे मामलों में सम्बन्धित 

2 . 123 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा 
राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ भी सम्पर्क बनाए रखा गया । 

निवल लाभ में से किए गए विनियोजन सारणी 13 में दिए 

गए हैं । 
सारणी 13 : निवल लाभ का विनियोजन 

( करोड़ रुपये ) 
यह वर्ष 

पिछला वष 
( 1983- 84 ) 

( 1982- 83 ) 
( जुलाई- जून ) 

( जुलाई- जून ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


23. 89 


17 . 31 


वर्ष के लिये निवल लाभ 
विनियोजन 
निम्नलिखित निधियों में 
अन्तरित 
( क ) सामान्य मारक्षित निधि 
( ब ) वातव्य प्रारक्षित निधि 
( ग ) विशेष रिजर्व 

( मायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 36 ( 1 ) 
( iii ) के अधीन ) 


8 . 15 
0 . 50 


3. 88 
0 . 35 


13. 14 


11 . 47 


21. 79 


फर्मचारी कल्याण निषि 
को पाटन 


15. 70 


0 . 01 
2 . 09 


लामाश की अदायगी 


0 . 01 
1 . 60 


जोड़ 


23 . 89 


17 . 31 


लामोश 
2 . 124 सन्तोषजनक कार्यपरिणामों को देखते हुए भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर 81 % 
वार्षिक की दर से लाभांश अदा करने का अनुमोदन किया जबकि 
पिछले वर्ष यह 8 % वार्षिक घोषित किया गया था । 


पिछले वर्ष 9 . 71 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने , इसके प्रारम्भ से लेकर अब 
तक केवल कर के रुप में 65 . 05 करोड़ रुपये राजकोष को 
अदाकिए हैं जो इसकी प्रदत्त पूजी के दुगुने से अधिक है । 


कर 


मनोरंजन, प्रादि पर व्यय 
2 . 126 वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने , 
मनोरंजन पर 1 . 40 लाख रुपये , अपने स्टाफ ट्रांजिट कक्षों 
के रखरखाव पर 1 . 13 लाख रुपये , प्रचार और विज्ञापन पर 


2 . 125 30 जून , 1984 को समाप्त लेखांकन वर्ष में करा 
धान के लिए 10 . 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जबकि 
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3 . 18लाबपये भोर अपने अधिकारियों द्वारा विदेशों में कार्य - परिणामों की प्रवृत्ति 
पाठ्यक्रमों / सेमिमारों में जाने माग लेने पर 0 . 41 लाख रुपये 
की राशि व्यय की । सरकार द्वारा विधिवत् मनुमोदित , अध्यक्ष 2 . 127 पिछले पांच वर्ष के दौरान भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
की विदेश यात्रामों पर 0 . 99 लाख रुपये का व्यय हमा । 

निगम के कार्य- परिणाम सारणी 14 में नीचे दिए गए हैं । 
सारणी 14 : पिछले पांच वर्ष के कार्य-परिणामों का सार 

( करोड रुपये ) 


30 जून को समाप्त वर्ष 


1980 


1981 


1982 


1983 


1984 


१० 


६० 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 8 ) 


( 1 ) 
उपाधित व्याज 
प्रग्य प्राय 


37 . 23 
2 , 54 


44. 38 
3 . 87 


59 . 16 

4 . 78 


77 . 85 
5 . 77 


09 . 35 
3 . 02 


कुल माय 


39 . 17 


48. 25 


63 . 93 


83. 42 


____ 104. 97 


- 


- 


30 . 80 
0 . 26 


प्रपा किया गया म्याष 
पवा किया गया कमीशम पार पसाली 
स्थापना व्यय 
निवेशों से हामि 
अन्य व्यय 


20 . 30 
0 . 48 
1 . 82 
0 . 03 
0 . 88 


39 . 49 
0 . 52 
2. 52 
0 . 64 
1 . 40 


50 . 80 
0 . 81 
2 . 97 


2. 57 


64 . 33 
0 . 88 
3 . 36 
0 . 14 
2 . 23 


0 . 47 
1 . 21 


0. 44 


1 . 58 


29 . 00 


38 . 31 


44. 67 


58. 40 


70 . 94 


10 . 18 

6 . 39 
4. 79 


12, 94 

1. 58 
8 . 38 


19 . 36 

6 . 83 
12. 51 


27 . 02 

9 . 71 
17. 31 


34. 03 
10 . 14 
23 . 80 


निपम माप 


सामोश 

8 . 5 % 7. 0 % 7. 5 % 8. 0 % ___ 8. 5 % 
2. 128 उपर्युक्त से स्पष्ट है कि -- - 

-- वर्ष के दौरान, निवल लाभ में पिछले वर्ष के निवल लाभ से 
-- - सकल माय 1983 - 84 में पहली बार 100 करोड़ से अधिक 38 . 0 % की वृद्धि हुई । 
हो गई । 

- सकल माय में निवल लाभ का प्रतिशत 1983- 84 में 
-- 1983- 84 में सकल माय पिछले वर्ष से 25 . 8 % अधिक 

22. 8 % रहा । 
होगई । 
-- पर्व के दौरान, लाभ में पिछले वर्ष से 25 . 8 % की वृद्धि वित्तीय स्थिति 

2 . 129 पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय प्रौधोगिक पित्त 
सकन प्राय से सपास लाभ का प्रतिशत 1983 - 84 में निगम की परिसम्पत्तियों और देयतामों की स्पिति सारणी 15 
32 .4 % रहा जोकि पिछले वर्ष जितमा ही है । 

के निम्नानुसार है : 
सारणी 16 : पिछले पांच वर्ष के तुलन -पों का सार 

( सरोवरुपये ) 


30 जून को समाप्त वर्ष 


विवरण 


1980 


1981 


1982 

रु . 


1983 


1984 


( 2) 


( 3 ) .. 


( 4 ) .. 


( 5 ) 


. 


परिसम्पत्ति 
निवेश 
हगवग्रिम 
गारंटियोपोर हामीपारी पियार 
मकर पार पम परिसम्पतिको 


32 . 43 
442. 83 . 

0 . 74 
68. 41 


38. 48 
048 . 01 

0 . 60 
44 . 77 


30 . 52 
680 . 82 

11 . 31 
74. 67 


45 . 82 
004 . 73 

2. 40 
747 


53. 46 
1006 . 10 

4 . 10 
. 98 .14 
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सारणी 18 (क्रमशः ) 


--- -- ------ - - - 


-- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


-- - 


- 


- - 


(2 ) 


( ३) 


( ) 


( ) 


( 6 ) 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


-- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


यता 


378. 28 


433. 47 


55455 


689 . 30 


881 54 


53 . 57 


59. 84 


12 . 51 


उधार 

( क ) गांव 
( ब ) सरकार और भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक से 

उधार 
( ग ) विदेशी मुद्रामों में 
प्रावधानों महित चालू और अन्य देयताए 

प्रासंगिक देयताएं ( गारंटिया पौर हामीदारी ) 
निम्नलिखित के रूप में निवल मूल्य 

मेयर पूंजी 
पारक्षित निधिया 
व्याज अन्तर- जन्य निधियां ( अनुदान ) 


21 . 98 
30 . 11 
0. 74 


85 25 96. 60 

93. 24 
51. 01 

62. 75 
43. 00 

54. 66 
1.212 .404 . 10 


34. 82 
0 . 50 


2 . 40 


22 . 50 


16. 00 
32. 18 
0 . 59 


17. 30 
39 . 22 
0 . 90 


20 . 00 
50. 27 
0 . 93 


6 5 . 94 

0 . 9 


27. 50 
87. 39 
0 . 70 


ऋण : हाक्वटी मनुपात 


9 . 6 : 1 


9 . 3 . 1 


9 . 7 : 

1 


9 


. 5 : 1 


9 . 1 : 1 


लेखे 
2 . 130 भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम का लेखापरीक्षित 
लेखा, जिसमें वर्ष का लाभ - हानि लेखा और 30 जून , 1984 
की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र है , परिसम्पत्तियों और देय 
ताओं के पूर्ण विवरण सहित इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है । 
2 . 131 विद्यमान लेखांकन पति और कार्याविधि को मरल 
बनाने तथा निगम में कम्प्यूटर प्रणाली के विस्तार और व्याव 
हार्यता का अध्ययन करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान मैसर्स 
ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कं०, नई दिल्ली द्वारा निगम की 
लेखांकन पति की समीक्षा की । वर्ष के अन्त में , परामर्ग 
दाताओं की रिपोर्ट विभागीय कम्प्यूटराइजेशन समिति के 
विचाराधीन थीं । 


लेखा-परीक्षा 
2 . 132 नियमित आन्तरिक लेखा -परीक्षा प्रणाली के अलावा 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के लेखों की सांविधिक लेखा 
परीक्षा प्रत्येक वर्ष दो लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है जिनमें 
से एक का नामांकन भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया 
जाता है तथा दूसरा लेखा-परीक्षक ( भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
बैंक से भिन्न ) शेयरधारियों द्वारा चुना जाता है । वर्ष 1983 
84 के लिए , भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ने मैसर्स ठाकुर 
वैखभाथ अय्यर एंड कं०, सनदी लेखापाल को मांविधिक लेखा 
परीक्षक नामित किया । भारतीय प्रौद्योगिक विस्त निगम के 
शेयरधारियों ( भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक से भिन्न ) ने , 
19 अक्तूबर , 1983 को हुई पिछली वार्षिक महासभा में 
मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल , बम्बई को उसो 
अवधि के लिए लेखा-परीक्षक चुना । वर्ष 1983- 84 के लिए 
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट , इस रिपोर्ट में इस वर्ष के लेखे के 
साथ मंलग्न है । 
5 - 389 GI 84 


अध्याय 3 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के कार्यों का समाज और 

आर्थिक विकास पर प्रभात 
( क ) परियोजना वित्तपोषण कार्य 
नियोजित प्रौद्योगिक विकास 
3. 01 देश के नियोजित आर्थिक विकास में पिछले सास 
तीन दशकों की अवधि के दौरान हुए प्रौद्योगिक निवेश तथा 
ढांचे के परिणामों में निगम के कार्यों का लघु रूप होते हए 
भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । अपनी स्थापना में 30 
जून , 1984 तक भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने 1, 567 
औद्योगिक संस्थानों की 1 , 894 प्रोद्योगिक परियोजनाओं को 
2, 156. 75 करोड़ रुपये की विसीय सहायता मंजूर की है । 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई सहायता 
को राशि से अधिक महत्वपूर्ण इसका उत्प्रेरक दायित्व रहा है जिसके 
अनुसार इसे इन वित्तपोषित परियोजनाओं को पूरा करने के 
लिए 17, 561. 71 करोड़ रूपए की समग्र वित्तीय सहायता 
जुटाने में अपना योगदान दिया है । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम की सहायता की परिधि में बहुत से विस्तृत उयोग हैं , 

और यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि संगठित क्षेत्र में 
सम्भवत : कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है , जिसे निगम को सहायता 
का लाभ प्राप्त न हुआ हो । 
3.02 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को गुणात्मक परि 
लब्धियां भी इस तथ्य का प्रमाण है कि भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम इसके अधिनियम में निर्धारित किार गार लक्ष्यों 
को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में मफल प्रयासी रहा है । 
अपने अधिनियम के अनुरूप भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम से 
अपेक्षा की जाती रही है कि यह निगमित और सहकारी क्षेत्रों 
की पात्र मध्यम तथा बड़े आकार की प्रौद्योगिक परियोजनामों 
को मध्यम और दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराए। अपने 
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आप में किसो औद्योगिक संस्था को स्थापित करने या उसका भावना पैदा हो सके । बड़ी संख्या में प्रबुस प्रवर्तक और सक्षम 
प्रवर्तन करने के लिए निगम प्राधिकृत नहीं है । अत : भारतीय प्रबन्धक वर्ग अब अधिकाधिक मात्रा में संगठन की आवश्यकता 
प्रौद्योगिक वित्त निगम के पास प्राप्त होने वाले वित्तीय पर बल देते हैं और परियोजना के परिचालन अवस्थानों में 
सहायता के आवेदनों की मात्रा विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र- शासित निगम द्वारा किए गए प्रयास से उन्हें जो अपेक्षित मात्रा में लाभ 
क्षेत्रों में उनको दिए गए आशय पत्नों प्रौद्योगिक लाइसेंसों के अनुरूप हुआ है उसकी प्रशंसा करते हैं । भारतीय प्रौद्योगिक विस 
मध्यम और बड़े आकार की प्रौद्योगिक परियोजनाओं की मात्रा पर निगम सहित अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित 
निर्भर करती है । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम विश्वास प्रौद्योगिक इकाइयों में प्रबन्धक - संवर्धन को धीमी प्रगति के 
के साथ कह सकता है कि विभिन्न राज्यों/ केन्द्र- शासित क्षेत्रों बावजद काफी मात्रा में ग्रहण किया है जिसके परिणामस्वरूप 
को मिलने वाली इसकी सहायता का भाग वर्ष- दर-वर्ष उन उद्योग में प्रबन्ध के व्यावसायीकरण को एक सही दिशा-निदेश 
द्वारा प्राप्त किए गए आशय पत्नों /प्रोगेगिक लाइसेंसों के अनुरूप प्राप्त हुआ है । 
ही रहा है । 

सामाजिक - आर्थिक योगदान 
गुणात्मक परिलब्धियां 

3. 05 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से लेकर समस्त राष्ट्र में 
3. 03 गुणात्मक परिलब्धियों से भी अधिक देश के प्रौद्योगिक 

हुए समग्र उपोगीकरण में भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने 

38 वर्षों के दौरान अपनी सेवा उपलब्ध कराकर सामाजिक 
वित्तपोषण के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की गुणात्मक 

आर्थिक योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । पिछले 
परिलब्धियां महत्वपूर्ण रही है । भारतीय प्रौधो गक वत्त 
निगम ने विगत वर्षों में प्रौद्योगिक वित्त क्षेत्र के अन्य राष्ट्रीय 

पांच वर्षों के ही दौरान में , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने 
विकास वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर परियोजना उन्मुख 

विभिन्न उद्योगों, जैसे चीनी ( 13. 45 लाख टन ) , सूती वस्त्र 
दृष्टिकोण को स्वीकार्यता , प्रतिभूति उन्मुख दृष्टिकोण को 

( 20. 78 लाख तकुए ) , सीमेट ( 165. 53 लाख टन ), 
धारणा के स्थान पर, जो विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिक 

कागज ( 2.94 लाख टन लियाई और छपाई कागज ) , उर्वरक 
विस प्रदान करने के लिए लम्बे अरसे से चली आ रही थी , 

( 38. 39 लाख टन ) आदि में उल्लेखनीय क्षमताएं पैदा 
स्थापित करवाई है । आज के संदर्भ में , विस्तृत पहलुओं, 

· करने में पिछले 5 वर्षों के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
जैसे प्रौद्योगिक संस्था की लाभप्रदता और उत्पादेयता, समग्र 

की है । इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रौद्योगिक समूहों के अधीन 

वित्तपोषित प्रौद्योगिक इकाइयों में विभिन्न मदों के लिए 
व्यावहार्यता और ग्राह्यता , प्रबन्धक वर्ग की गुणवत्ता , संगठनात्मक 
डांचा, राष्ट्र अर्थव्यवस्था में परियोजना के सम्भावित योगदान 

भारी मात्रा में क्षमता पैदा करने में निगम ने काफी सहायता 
एवं सरकार नोति में निर्धारित लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति , आदि पर . 

दी है जिसमें होटल भी शामिल है । पिठले पांच वर्षों के 

दौरान नई विस्तार और विशाखन परियोजनाओं से लगभग 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम अपने कारोबार में विशेष ध्यान 
देता है । 

तीन लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होने का अनुमान 
वित्तपोषित इकाइयों को प्रबन्ध व्यस्था पर प्रभाव 

3.06 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1983 -84 के 
• 3 . 04 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम अपनी अनुवर्ती प्रक्रिया दौरान वित्तपोषित की गई नई और विस्तार/विशाखन परि 
तथा व्यवस्था के दौरान इस बात का ध्यान रखता है कि योजनाओं के अध्ययन के आधार पर उन - द्वारा किए गए 
प्रौद्योगिक उपक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक प्रबन्ध के प्रति आर्थिक योगदान का विश्लेषण नीचे सारणी 16 में दिया गया 
जागरूकता और वित्तीय नियन्त्रण तथा अन्य अनुशासन को 
सारणी 16 : 1983- 84 के दौरान निगम द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनामों का प्रत्यक्ष प्रायिक योगदान 

(करोड़ रुपये ) 
उयोग परियोजनाएं कुल पूंजी सम्भावित उत्पावन सकल मूल्य , 

प्रति वर्ष ममता 
( संख्या ) लागत प्रत्यक्ष का मूल्य वृद्धि 

( २० ) रोजगार ( संख्या ) (रु. ) ( रु. ) 


- + 


+ 


- 


- ARMA 


- 


- 


- 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


चीनी 
सूती वस्त्र 
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद 
रसायन और रसायन उत्पाद 


16 137 . 707 , 28299 . 72 
22 138. 10 12, 359 137 . 36 
19 524 . 414 , 638 216 . 20 


24 . 07 2 . 88 लाख टन चीनी । 
37 . 58 3 . 78 लाख तकुए । 
120 . 82 50 . 83 लाख टन सीमेंट और 0 . 30 लाख टन सीमेंट प्रेशर पाइप्स । 

0 . 40 लाख टन मायोगिक विस्फोटक , 0 . 15 लाख टन अमोनियम 
नाइट्रेट, 0 . 33 लाख टन फिटकरी, 32 . 50 लाख क्यू० मी . 
माम्सीजन , 2. 00 लाखक्यू० मी० एसीटीलीन, 9. 20 लाख क्यू० मी . 
माइट्रोजन , 0 . 36 लाख क्यू० मी० पागन गंस , 300 टन इपीलीन 
भायमाइल्स और पोलिमाइन्स , 3 . 30 लाख टन सोडा ऐश, 
0 . 08 लाख टन पैलिक एनहाइड्राइस , 300 टन रिस्पर्स 


- - 


- -... - -- 


- . . - - 
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- - 


- 


- 


- 
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सारणी 16 ( क्रमशः) 


( 1) 


( 2) 


. ( ३) 


( 4) 


( ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


कागज और कागज उत्पाव 


4 


15 . 58 


242 


5 . 18 


उर्वरक 


11 


160 . 81 


2, 508 


206 . 72 


मशीनरी और उपकरण 


55 . 40 


2, 694 


122. 55 


गाइज, 0 . 20 लाख टन मेथानोल , 0 , 50 लाख टन धातु- पर्मल कार्यन 
पेस्ट, 500 टन रसायन कार्यन, 0 . 11 लाख टन फ्लोरोमेथान्स , 37 
टन एम्पीसीलीन द्राइहाइड्रेट, 30 टन एमोक्सीलीन दाइहाइड्रेद 
क्लेक्सोलीन सोडियम और मयासीलीन सोडियम , 1, 500 टन 
गिलेटिन , 12, 850 लाख जिलेटिन के खाली कैप्समूल , 20 . 73 
लाख पाटोमोबाइल टायर और ट्यूमें पौर 0 . 30 लाख फ्लैप्स, 0 . 03 
लाख टन पी०बी०सी० फिल्म और शीटें , .0 . 02 लाख दम शीट 
मोल्डिंग कम्पाउन्ड और डो मोल्डिंग कम्पाउन्ड , 0 . 01 लाख टन 
प्लास्टिक घटक , 0 . 41 लाख टन चावल की भूसी के तेल का 
परिशोधन , 0 . 02 लाख टट मल्टीकिलोमेंट पोलीप्रोपेलीन मान , 
0 . 03 लाख टन पोलीप्रोपेलीन फिलामेंट यार्न , 0 . 30 लाख टन 
पॉलिएस्टर स्टेप्ल फाइमर , 0 . 06 लाख टन नायलोन - 6 फिलामेंट 
यानं, 55 लाख वर्ग मी० वाइनल ( पी०वी०सी० ) फ्लोरकरिंग्स, शीटें 
फिल्में और कोटिड फैबिक्स , 57 लाख दबने बाली मल्टी- लेमिनेटिर 
ट्यूमें, 2, 400 टम परिष्कृत ग्बड़ और 242 टन सोडियम सिलिको 
फ्लोराइड , 1, 919 टन आयुर्वेविक पौषध ठोस , 2, 709 किलोलीटर 

पायुर्वेदिक औषष तरल और 15, 770 लाख मायुवैविक पोषध गोलियां 
1. 10 0. 31 लाख टन लेखन व मुद्रण कागज , 3, 300 टन काफ्ट कागज , 

0 . 13 लाख टन खोई लुगदी और 3,300 टन कारुगेटिड मीडिया । 
48. 98 5. 54 लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट, 2. 92 लाख टन सल्फ्यूरिक 

एसिड और 3 . 06 लाख टन डायमोनियम फास्फेट । 
37 . 93 2. 200 टन सीमेंट मशीनरी , 2,000 हाइड्रालिक सिलेंडर, 100 

हाइड्रालिक मोबाइल खनिन और क्रेनें , 850 टन भारी मात्रा में माल 
उठाने के मौजार, 2, 500 मटर, 75 वायुरुख सेन्ट्रिफ्युगल 
रेमिजेरेट , 500 प्रत्येक प्री -वायुरुष कम्प्रेसर्स , मोपन टाइप 
कम्प्रेसर्स और वाटर कूल्ड/एअर कूल्ड स्प्लिट सिस्टम पैकेज 

इकाइयां और 1, 000 उच्च वाव मस्टी- जोन वेवर मेकर्स । 
46 . 88 300 यंत्र ट्रांस्फार्मर, 34,000 स्टार्टर, 38, 000 जेनरेटर , 

44, 000 रेग्युलेटर/ माल्टरनेटर, 31, 250 रोटेरी कम्प्रेसर्स , 
4, 790 इलक्ट्रानिक और न्यूमेटिक प्रक्रिया नियन्त्रण उपकरण , 
470 लाख एल्युमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपिसिटसं , 10, 000 
लाख मी० अव्य चुम्बकीय टेपें , 500 मी० बीडियो और कम्प्यूटर 
चुम्बकीय टे , 1, 200 किलोमीटर एक्स -एल० पी० ई० केबल्स , 
23. 75 लाख कंउक्टर किलोमीटर पोलिथिलीन एंमुलेटिड जेली , 
फिल्ड टेलीफोन केबल, 18, 500 ग्लैक एंड व्हाइट टी०वी० ग्लास 
बल्ब, 5 लाख ग्लैक एंड व्हाइट टी० बी० पिक्चर ट्यूमें, 50 लाख 

फ्लोरोसेंट ट्यूमें मौर 64 , 80 लाख जी० एल० एस० सैम्प । 
23 . 70 29, 500 टन एस० जी० क्यालिटी ग्रेडिड स्पेशल गे/ मे मायरन 

पिट्टा लोहा कास्टिग , 44 , 500 टन माइल्ड हाई कार्यन 
स्टील इन्गाट, 6, 200 टन फोल्ड रोएड एस० एस० स्ट्रिप्स , 10, 200 
माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील तारें, 16, 000 टन हाट रोड 

स्टील उत्पाद और 500 टन सिन्टर्ड हाई स्पीड स्टील । 
111 . 09 10,000 वाणिज्यिक वाहन , 10, 000 हल्के वाणिज्यिक वाहम , 

2, 500 पौद्योगिक पौर सड़क माइल बैटरी संचालित वाहन , 
2, 20, 000 मोटर साइकिलें , 1, 00, 000 लाइट वेट स्कूटर, 
, 75, 000 मोपेड, 10, 000 साइकिलें और 1, 710 टन 
माटोमोबाइल कम्पोमेंट सिन्टर्ड पाउडर, 48, 000 वाइपर मोटरें , 

2 . 00 लाख प्रोपलर शाफ्ट, क्लब सहित 31 , 250 रोटेरी फम्प्रेससं । 
1 . 88 217 कमरे । 
72. 26 


बिजली मशीनरी, यंत्र, 
उपकरण और पूर्जे 


15 


115 . 49 


3,004 


169 . 37 


लोहा इस्पात 


1380. 883 , 20890. 14 


परिवहन उपस्कर 


13 


224 . 329 , 107 


488 . 18 


होटल 


28. 52481 
33 249 , 799 , 275 


4. 00 
231 , 68 


मन्य 


191 2343 . 76 


62, 666 2, 263 . 25 


711 . 31 
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3.07 उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान प्रदान 
की गई भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की सहायता विभिन्न 
उद्योगों जैसे पानी ( 2. 88 लाम्ब टन ) , सूर्ती बस्त्र ( 3. 78 
लाख तकुए ) , सीमेंट ( 50. 63 लाख टन ) , कागज ( 0. 31 
लाख टन लिखाई और छपाई कागज ) . इकहरे सुपर फास्फेट 
मावि उर्वरक ( 8. 60 लाख टन ) , में उल्लेखनीय क्षमतामों 
को बनाने में उत्प्रेरक भूमिका अदा की है । इसके अतिरिक्त 
रसायन और रसायन उत्पाद समूह , मशीनरी और कल - पुर्जे , 
लोहा तथा इस्पात , होटल आदि उद्योगों की वित्तपोषित 
प्रायोगिक इकाइयों में भी काफी मात्रा में क्षमता पैदा किए 
जाने की संभावना है । 
3. 08 उपर्युक्त 191 परियोजनाओं द्वारा 62 , 556 लोगों 
को प्रत्यक्ष रोजगार दिए जाने की संभावना है । इन परि 
योजनाओं द्वारा उत्पादन किए गए माल के मूल्य का 2, 263 . 25 
करोड़ रुपये होने का अनुमान है । इनसे सकल मूल्य 
711. 31 करोड़ रुपये की वृद्धि किए जाने को संभावना है । 
वर्ष के दौरान , वित्तपोषित की गई 337 परियोजनाओं की 
कुल लागत 2, 923. 00 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो 
कि इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जुटाए गार 
साधनों में किए गए प्रयास का स्वत : प्रमाण है । 


उद्योग क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन की उत्प्रेरक भूमिका 
3 . 10 राष्ट्रीय नीति का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य उत्पादकों , 
उपभोक्ताओं आवि में बहुमुखी सहकारिता आंदोलन के विकास में 
सहायता प्रदान करना रहा है । उद्योग के क्षेत्र में भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम बड़े स्वाभिमान के साथ इस बात का 
दावा कर सकता है कि राष्ट्र की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में 
सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए इसने अपना उल्लेखनीय 
योगदान दिया है । सहकारी आंदोलन की शुरूआत औद्योगिक 
क्षेत्र में सर्वप्रथम 1949 - 50 में तब हुई थी जबकि महाराष्ट्र 
में पहली सहकारी चीनी फैक्टरी की स्थापना की गई थी और 
यह संयोग की बात है कि निगम द्वारा वित्तपोषित यह पहली 
सहकारिता थी । तब से लेकर चीनी सहकारितामों की 
संख्या लगातार बढ़ती रही है और निस्सन्देह रूप से विभिन्न 
राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए प्रयासों और केन्द्र सरकार द्वारा 
दिए गए प्रोत्साहन तथा पथ -प्रदर्शन से इनकी अभिवति 
लगातार हो रही है पर इसमें भारतीय औद्योगिक विस निगम 
द्वारा दी गई सहायता भी अपना उल्लेखनीय स्थान रखती है । 
30 जून , 1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक 
वित्त निगम 254 सहकारिताओं को 269 . 34 करोड 
रुपये की सहायता प्रदान कर चुका था । 


प्रौद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों का विकास 
3.09 देश के विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित आर्थिक विकास राष्ट्रीय 
लक्ष्य है । जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि 
1983 - 84 के दौरान अधिसूचित कम विकसित जिलों / क्षेत्रों 
की 187 परियोजनाओं को कुल 242. 42 करोड़ रुपये को 
वित्तीय सहायता प्रदान की गई जो कुल सहायता का 68. 6 % % 
है । इनमें से 23 परियोजनाओं को 26. 97 करोड़ रुपये 
की सहायता मंजूर की गई जो श्रेणी क ( उद्योग 
रहित विशेष क्षेत्र जिले ) में स्थित होंगी , पिछले वर्ष इसी 
कोटि की 15 परियोजनाओं को 16. 67 करोड़ रुपये की 
सहायता मंजूर का गई थ । । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को अधिसूचित कम विकसित 
जिलों /क्षेत्रों को आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव का प्रमाण यह 
है कि इससे यहां के स्थानीय लोगों की आर्थिक दशा सुधरी है . 
और सामाजिक अवस्थापना सुविधाभों का डांचा मजबूत हो 
रहा है । चूंकि अधिसूचित कम विकसित जिलों/ क्षेत्रों में लगने 
वाली अधिकतर परियोजनाएं ग्राम और/ अथवा अधे - शहरी । 
क्षेत्रों में लगाई जा रही है अत : इन परियोजनामों से उन क्षेत्रों 
की अर्थ-व्यवस्था में आमूल- चूल परिवर्तन हो रहा है । 
सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि अधिसूचित पिछड़े कम 
विकसित जिलों की परियोजनाओं को दी गई सहायता संवहां 
के लोगों में विकास- -जागरूकता के प्रति सजगता पैदा हो 
गई है । उद्योगों ने जहा एक ओर वहां के लोगों को प्रत्यक्ष 
रोजगार प्रदान किया है, वहां इसके साथ ही इन परियोजनाओं 
से अति लघु और लष तथा मरम्मत सेवाओं आदि के साथ 
साथ विभिन्न प्रकार के अन्य व्यापार तथा दुकानों के स्थापित 
किए जाने में सहयोग प्रदान किया है । 


3 . 11 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का सहकारी उद्योगों 
को सहायता का उल्लेखनीय पहलू यह रहा है कि वह अधिकतर 
कृषि - आधारित औद्योगिक सहकारिताओं को प्राप्त 
हई है और उग्रीगों को देश के सुदूर क्षेत्रों तक फैला पायी है , 
और उन स्थानों पर भी उद्योग लग पाए है , जहां पर कि पहले 
कोई भी उद्योग नहीं था । सहकारी उद्योगों ने समग्र ग्रामीण 
धण्य को परिवर्तित कर दिया है । उत्पादकों तथा राज्य सरकारों 
द्वारा सहकारी संगठनों को ठोस धरातल पर खड़ा करने के 
लिए किए गए प्रयास भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में 
सफल रहे हैं ।विशेषार चीनी सहकारिताओं ने गन्ने के गहन 
विकास के लिए विस्तृत उपाय किए हैं जिनसे कि न केवल गन्ने 
की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि हुई है अपितु गने में रस की 
मात्रा में भी बढ़ोत्तरी हुई है, और इससे उन क्षेत्रों में अवस्थापना 
सविधाएं विकसित होने में भी सहायता मिली है । इस में 
फोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक सहकारिताओं 
के लग जाने से वहां पर बेहतर सड़कें , बेहतर सिंचाई 
संविधाएं औरबेहतर जल व्यवस्था, स्कूलों तथा अस्पतालों आदि 
की स्थापना होने के अतिरिक्त ग्रामीण लोगों का औद्योगिक 
सहकारितामों में विश्वास भी पैदा हुआ है और इन्होने कृषि - क्षेत्र 
की बचत को उत्पादक उद्देश्यों के लिए जुटामे में सहायता दी 
है । सहायक और सम्बद उद्योग जैसे औयोगिक अल्कोहल क । 
उत्पादन करने के लिए स्थापित की गई गोधक इकाई , खोई 
पर आधारित कागज संयंत्र , मिले हुए और दानेदार उर्वरकों 
के संयंत्र भी पीनी सहकारी फैक्ट्रियों की देन रहे हैं । 
कुछ राज्यों में अधिकतर सहकारिताओं के सफल संचालन में 
इममें यहां के लोगों का विश्वास अम गया है और इस प्रकार 
देश के उद्यमियों के एक नए वर्ग का जन्म हुआ है । मोद्योगिक 


भाग III -- ब 


40 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 29 , 1984 ( पौष 8, 1908 ) 


3061 


आंदोलन का अन्य नए उद्योगी में प्रसार जैसे वस्त्र , पटसन , 
उर्वरक , निम धागा , वनस्पति, तेल पिराई , कोका पाऊसर 
आदि जम बात का प्रमाण है कि यह अदिोलन अब लोकप्रिय 
होता जा रहा है । 
( ख ) प्रवर्तन गतिविधियां 
3 . 12 भारतीय आयोगिन, वित्त निगम की प्रवर्तन गतिविधियों 
को इस प्रकार से बनाया गया है कि यह औद्यागि विजाम की 
समग्र प्रक्रिया को प्रभावित कर और न केवल बाम विकसित क्षेत्रों में 
उद्योग के प्रसार में महायता दे अपित मध्यम , सहाया और 
छोटे क्षेत्रों के उद्योगों में नए उद्यमियों के विकास को भी प्रोत्साहित 
करे । इन गतिविधियों को राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा प्राथमिताओं 
के अनुरूप बनाया गया है जिनका लक्ष्य राष्ट्र के विभिन्न 
भागों का सन्तुलित विकास , नए उद्यमियों को प्रोत्साहन , 
उद्यमीयता को विकसित करके देशों में उद्यमीयता का प्रसार, 
मध्यम और छोटे स्तर के उद्यमियों को उनकी परियोजना 
निम्हण, कार्यान्वयन तथा संचालन आदि में अति आवश्यक 
सहायता और पथ - प्रदर्शन प्रदान करके मदद करना रहा है । 
अति लघु तथा लघु उद्योगों को सहायता 
3 . 13 भारतीय औद्योगिया वित्त निगम के प्रवर्तन तथा वित्रास 
दायित्व का प्रमुख उद्देश्य मानवीय तथा भौतिक साधनों की 
उत्पादकता में सुधार करने के लिए सहायक उपाय सुहाना 
रहा है चूंकि प्रमुख उद्देश्य अति लघु तथा लघु क्षेत्र ( महायक 
उद्योगों सहित ) के उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देना 
है । इसके साथ ही इनका महत्वपूर्ण लक्ष्य कमजोर तथा समाज 
के दलित वर्गों की सहायता प्रदान करना रहा है जो कि राष्ट्र 
की सामाजिक आर्थिक नीति विशेषकर 20- सूत्री कार्यक्रम 
के अनुरूप है । 
( ग ) उद्यमीयता आधार को विस्तृत करना 
3 . 14 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रवर्तित किया 
गया जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान उन उद्यमियों, जिनके पास आवश्यक 
अनुभव , दक्षता और उधमीयता प्रतिभा है, और जो मध्यम 
तथा बड़े पैमाने के औद्योगिक उपक्रम लगाना चाहते है परन्तु 
जिनके पास प्रवर्तक के हिस्से की साधारण पूंजी लगाने के लिए 
पर्याप्त साधन नहीं है , को साधारण पूंजी लगाने में सहायता प्रदान 
करता है । ज्याज रहित व्यक्तिगत ऋणों के रूप में प्रवर्तकों 
को मध्यम तथा बड़े स्तर की परियोजनाएं लगाने के लिए 
उपलब्ध कराई गई जोखिम पूजी प्रतिष्ठान की यह आंशिक 
सहायता जोखिम पूजी वित्तपोषक के क्षेत्र में देश में अपने 
प्रकार का एक नमूना है । 


आधार पर काम करने वाल बड़े परामर्शदातामों के पास जाने 
की अन्य रूप से हिम्मत भी नहीं कर सकते थे अब देश के सभी 
16 तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने सभी अति लघु , लघु 
और मध्यम दर्जे के उद्यमियों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं । 
तकनीकी सलाहकारी संगठन अति लघु, लघु तथा मध्यम स्तर 
के उद्यमियों को बहुत ही अच्छे स्तर की परामर्श सेवाए अति 
कम लागत ( भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उपलब्ध 
कराई गई उप -- सहायता के कारण ) पर उपलब्ध कराते है 

और अधिकतर मामलों में सुरचित उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों 
जिनमें परियोजना परामर्श और राज्य स्तर के विसीय संस्थान 
तथा बैंकों आदि से वित्तीय और अन्य सहायता के सम्बन्ध में 
जानकारी उपलब्ध कराई जाती है , का आयोजन करके 
उद्यमीयता विकास में भी सहायता दी जाती है । 
प्रबन्ध दक्षताओं में अभिवृद्धि और उद्यमीयता का विकास 
3 . 16 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रवर्तित प्रबन्ध 
विकास संस्थान इसके विकास बैंकिंग केन्द्र के साथ मिलकर 
दैनिक प्रबन्ध की गुणवत्ता में विकास करने तथा सुधार लाने 
के लिए कार्यरत है और यह प्रबन्ध के व्यवसायोकरण तथा 
प्रबन्ध दक्षताओं में स्तर सुधार के लिए भी काम कर रहे 
हैं । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और अखिल भारतीय 
संस्थानों तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थापित किया गया 
भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान राष्ट्र के समग्र भागों में 
उद्यमीयता विकास आंदोलन के प्रसार के लिए प्रयास कर रहा 
है और इसे गति प्रदान कर रहा है । 
प्रवर्तन योजनाएं 
3 . 17 भारतीय औद्योगिका वित्त निगम की प्रवर्तन योजनाएं 
अति लघु तथा लघु क्षेत्र के उद्यमों के विकास , बायो- गस और 
ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक साधनों के उपयोग , अति लघु और 
लघु क्षेत्र में उद्योगों की रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन , स्थानीय 
रूप से उपलब्ध तकनीक का उपयोग तथा इन - हाऊस अनु 
पंधान और विकास प्रयासों से तकनीक को यकिसित /ग्रहण 
करना , बेरोजगार युवा व्यक्तियों को स्व - रोजगार के अवसर 
प्रदान करना, आदि पर पर्याप्त ध्यान दे रही है । 
सहायकीकरण को सहायता 
3 . 18 जहां एनट ओर सहायकीचारण को आधुनिक बड़े पैमाने 
के उत्पादन की बचतों से प्राप्त हाः लाभ के परिप्रेक्ष्य में देखना 
होगा यहां इन्हें दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण से मिलने वाले लाभ 
के दृष्टिकोण से मापना होगा भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम 
की सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करने 
की योजना के अनुरूप इन्हें सहायकीकरण के लिए उचित 
उत्पादों के व्यावहारिकता प्रध्यदन / परियोआ रिपोर्ट व्यावहार्यता 
रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है जिसके लिए उप- सहायता 
प्रदान करता है । यदि एक उद्यमी तकनीकी सलाहकारी 
संगठन/विशिष्ट एजेंसी को अपना इसकार्य सौंपता है तो उसे 
रिपोर्ट आदि की शत - प्रतिशत लागत की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा 
की जाती है । धनकार्य के पूरा हो जाने पर 75% की 
उप - सहायता की प्रदायगी तकनीकी सलाहकारी संगठम / 


छोटे उद्यमों को परामर्श सहायता 
3 . 15 तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा परियोजना 
प्रारम्भ करने की अवस्था में लेकर उसके विस्तार और सलाह 
कारी सेवाओं, बाजार सूचना आदि को एक स्थान पर सभी प्रकार 
की सेवाएं उपलब्ध कराने में विशेषकर अति लघु , लष और 
मध्यम पैमाने के क्षेत्रों के प्रथम पीढ़ी उद्यमियों को बहत 
ही महायता मिली है । जो उद्यमी , अभी तक वाणिज्यिक 
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भाग III 


गया है, यह अपने लघु रूप में भी सामाजिक, आर्थिक अवस्थापना 
के अन्तराल को भरने के लिए मदद कर रही है । 


विशिष्ट एजेंसी को कर- दी जाती है और सहायक इकाई द्वारा 
इसके लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर लेने के पश्चात् 
तथा पैतक इकाई के साथ सहायक इकाई बनने के सम्बन्ध हो 
जाने के बाद शेष 25 % की उप - सहायता भी अदा करावी 
जाती है । 


अध्याय 4 
बोर्ड , प्रशासन , कार्मिक एवं विविध 


सलाहकारी संस्कार के विकास को सहायता 
3 . 10 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की दो योजनाएं 
प्रर्थात् व्यावहार्यता अध्ययन , आदि की लागत को पूरा करने 
के लिए छोटे उद्यमियों को प्रदान करने की उप - सहायता 
योजना तथा प्रति लघु क्षेत्र उद्योगों में . रुग्ण इकाइयों 
के पुनरुवार के लिए उप -सहायता योजना, बहुत ही लोकप्रिय 
रही है और अति लघु तथा लघु स्तर के उद्यमियों , जो अभी 
तक बड़े व्यावसायिक सलाहकारों के पास जाने की हिम्मत 
नहीं कर सकते थे, को सलाहकारिता के लिए संस्कार को 
प्रोत्साहित करने में प्रेरक रही है । दोनों योजनाओं के अधीन 
यदि दत्तकार्य किसी अनुसूचित जाति / जन जाति अथवा 
शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमी से हो तो उस मामले में 
व्यावहार्यता तथा परियोजना रिपोर्ट आदि को तैयार करने के 
लिए तकनीकी सलाहकारी संगठन द्वारा लिए गए शुल्क का 
शत- प्रतिशत भाग ( कुछ सीमानों के अधीन ) उप -सहायता 
के रूप में दिया जाता है । 


निदेशक बोर्ड 
4 . 01 वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड की 12 बैठ के हुई, जिनमें से 
10 नई दिल्ली में , एक बंगलौर में और एक कलकत्ता 
में हुई । 
4 . 02 वर्ष के दौरान , श्री बी० बी० सिंह ने , भारत सरकार 
के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्ति 
होने के परिणामस्वरूप 29 फरवरी , 1984 को भारतीय 

औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष पद का कार्यभार त्याग 
दिया । उनके स्थान पर निगम के कार्यपालक निदेशक , 
श्री डी० एन० डावर को , 19 अप्रैल , 1984 से चार वर्ष की 
अवधि के लिए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया । निगम 
का निदेशक बोर्ड , श्री बी० बी० सिंह द्वारा भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम के अध्यक्ष के रूप में उनकी अवधि के दौरान की 
गई अमल्य सेवाओं और योगदान की अति प्रशंसा करता 


स्व -विकास और स्व - रोजगार प्रयासों के लिए सहायता 
3 . 20 अन्य योजना गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने में 
सहायता करती है और यह देश के बेरोजगार युवकों को स्व . 
विकास तथा स्व -नियोजन के लिए सहायता प्रदान करके उनमें 
असहाय के भावना के स्थान पर सक्षमता की भावना को 
जागत करती है । इस योजना के अधीन उन व्यक्तियों को , जिन्होंने 
उद्यमीयता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बैंकों 
प्रादि से ऋण प्राप्त कराने के लिए उन द्वारा लगाए जाने वाले 
सीमांत धन की राशि तकनीकी सलाहकारी संगठन विशिष्ट 
एजेंसी के माध्यम से उदार ऋण के रूप में निगम द्वारा उपलब्ध 
कराई जाती है । 


4. 03 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग के 
अतिरिक्त सचिव श्री प्रार० के० कौल ने , भारतीय रिजर्व बैंक 
के उप- गवर्नर तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 
( नाबार्ड ) के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के फल 
स्वरूप 30 सितम्बर , 1983 को भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया । प्रौद्योगिक 
वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 10 ( 1 ) ( ख ) 
के अधीन केन्द्रीय सरकार ने 11 नवम्बर , 1983 से , श्री 
प्रार० के० कौल के स्थान पर वित्त मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य 
विभाग (बैंकिंग प्रभाग ) के अतिरिक्त सचिव, श्री वी० के ० दर 
को भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के निदेशक के रूप में 
नियुक्त किया । श्री दर ने पहली मार्च, 1984 से 18 अप्रैल , 
1984 सक की अवधि के दौरान निगम के अध्यक्ष के कार्यों 
का भी निष्पादन किया । मौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 
1948 की धारा 10 ( 1 ) ( ख ) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार 
ने श्री वी० के० दर के स्थान पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , 
मार्थिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) के संयुक्त सचिव , 
श्री अशोक चन्द्र को 24 अप्रैल, 1984 से निगम के बोर्ड में 
निदेशक के रूप में नियुक्त किया । 


20- सूत्री कार्यक्रम और निगम की प्रवर्तन गतिविधियां 
3 . 21 20- सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक न्याय के 
साथ -साथ आर्थिक विकास के दर्शन को एक नई दिशा प्रदान करना 
है । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम जैसे विकास बैंकों के लिए 
जो विशेष महत्वपूर्ण है , वे हैं : ग्रामीण विकास , बिजली उत्पादन , 
बायो - गैस और ऊर्जा के वैकल्पिक तथा नवीकरणीय साधनों 
का विकास , निगमित क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य- परिणामों में 
सुधार करना , आदि । इन क्षेत्रों के बारे में भी भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम जैसे संस्थानों का दायित्व मल रूप से पूरक ही है कि 
इन क्षेत्रों में अन्य विशिष्ट संस्थानों /एजेंसियों को महत्वपूर्ण भूमिका 
प्रवा करने का दायित्व सौंपा गया है । फिर भी भारतीय प्रौद्योगिक 
विस निगम की गतिविधियां इस बात का प्रमाण है कि यह 
20- सन्त्री कार्यक्रम की भावना के अनुरूप कार्य कर रही है और 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण में जहां कहीं भी प्रावश्यक अथवा उचित सममा 


4 . 04 प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 
10 ( 1 ) ( कक ) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
ने , श्री के० पी० त्रिपाठी , जिन्होंने 15 जनवरी, 1983 को 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के निदेशक पद से त्यागपत्र 
दे दिया था , के स्थान पर श्री पी० एल० करिहाल को 29 
नवम्बर , 1983 से भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम का निदेशक 
नामित किया । 
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- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 
4 : 05 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारियों की अन्तर - संस्थान समन्वय 
19 अक्तूबर , 1983 को प्रायोजित 35वीं वार्षिक महासभा 

4 . 09 1983 - 84 के दौरान , नीति विषयक मामलों और 
में , श्री प्रो० पी० गुप्ता के स्थान पर अनुसूचित बैंकों का 

विसीय और अथवा पुनरुद्धार सहायता के व्यक्तिगत मामलों पर 
प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री एस० एल० बालूजा, अध्यक्ष व 

विचार करने के लिए शीर्ष संस्थान , भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
प्रबन्ध निवेशक , पंजाब नेशनल बैंक , को औद्योगिक वित्त निगम 

बैंक के तत्वावधान में अखिल भारतीय दीर्घकालीन ऋण 
अधिनियम , 1948 की धारा 10 ( 1 ) ( ख ) के अन्तर्गत 

प्रदान करने याले और निवेश संस्थानों ( भा० पी० वि० बैंक , 
मिदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया । उसी बैठक में बीमा 

भा० प्रौ० वि० नि० , भा० मौ० साख एवं निवेश निगम , 
कम्पनियों, निवेश न्यासों, आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिए 

जी० बी० नि० , सा० बी० नि० , भा० यू० द्र०, भा० औ० 
श्री जी० बी० कपाडिया को प्रौद्योगिक वित्त निगम अधि 

पु० नि० ) की ग्यारह अन्तरसंस्थान और तेईस वरिष्ठ कार्य 
नियम , 1948 की धारा 10 ( 1 ) ( म ) के अन्तर्गत . 

पालकों की बैठक हुई । इन बैठकों से समस्या और अथवा रुग्ण 
निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया । इसके अतिरिक्त 

मामलों में समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने तथा अपनाने में 
प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 10 ( 1 ) 

भी सहायता प्राप्त हई ।प्रावश्यकतानुसार वाणिज्यिक बैंकों और 
( क ) के अन्तर्गत सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 

राज्य -स्तर के संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी इन बैठकों में 
श्री एन० एस० सपकल के स्थान पर महाराष्ट्र राज्य सहकारी 

विचार -विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया । 
बैंक लि . के तत्कालीन अध्यक्ष , श्री बी० एस० थोराट 
को निर्वाचित किया गया । 

अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर भागीदारी 
4 . 06 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड , 

4 , 10 श्री बी० बी० सिंह ( भा० प्रो० वि० नि० के 
श्री मार० के० कौल , श्री वी० के० घर , श्री प्रो० पी० गुप्ता 

तत्कालीन अध्यक्ष ) ने , 3 दिसम्बर , 1983 से 12 दिसम्बर, 
और श्री एन० एस० सपकल द्वारा भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 

1983 तक की अवधि के दौरान लीमा , पेरू में प्रायोजित 
निगम से निदेशक के रूप में सम्बद्ध रहने के दौरान की गई 

विकास वित्तीय संस्थानों के विश्व संघ की दूसरी सामान्य 
अमुल्य सेवामों की प्रति प्रशंसा करता है । 

महासभा में तथा विकास बैंकरों के सम्मेलन (विश्व संघ 

तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के जर्मन प्रतिष्ठान द्वारा संयुक्त 
तकनीकी सलाहकार समितियां 

रूप से प्रायोजित ) में भाग लिया । उक्त सभा में परिवर्तन 
4 . 07 भारतीय औद्योगिक वित्त निगाम विशिष्ट परि शील राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेश में विकास बैंकों की 
योजना प्रस्तावों पर अपनी छ : तकनीकी सलाहकार समितियों प्रतिक्रिया , विकास वित्तीय संस्थानों की निवेश समस्याएं , 
की सेवामों का लाभ उठाता रहा । वर्ष के दौरान , एस्प्रिन 

एशिया और प्रशांत में विकास बैंकों का उनके परिचालन 
परियोजनामों का तकनीकी - आर्थिक व्यावहार्यता का अध्ययन वातावरण परिवर्तनों को प्रभावित करने में योगवान आदि 
करने के लिए और पोलिस्टर स्टेप्ल फाइबर तथा केल्णियम जैसे विषयों पर विचार -विमर्श किया गया । 
सिलिसाइट फेरो -सिलीकान परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तावों 

4. 11 श्री डी० एन० डावर ( भा० ओ० वि० नि० के 
पर विचार करने के लिए तदर्थ सलाहकार समितियों की बैठकें 

तत्कालीन कार्यपालक निदेशक ) ने , 4 अप्रैल , 1984 से 10 
भी प्रायोजित की गई । 

अप्रैल , 1984 की अवधि के दौरान हनोवर, जर्मन संघ 

गणराज्य में हुए विश्व व्यापार मेले में भारतीय निवेश केन्द्र , 
राज्य सलाहकार समितियां 

नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग 
4 . 08 वर्ष के दौरान पांच राज्य सलाहकार समितियों 

लिया । उन्होंने हैनोवर मेले में भागीदारों को संयुक्त उद्यमों 
की बैठकें क्रमश: हिमाचल प्रदेश , मध्य प्रदेश , प्रांध्र प्रदेश , 

और सीसरे राष्ट्र परियोजनाओं - वित्तपोषण विषय पर 
बिहार और गजरात में प्रायोजित की गई । इन बैठकों में 

व्याख्यान दिया । भारतीय मूल के गैर - प्रवासियों के लिए भारत 
भारताय प्राधाागक वित्त निगम का इसका भूमिका, योगदान 

में निवेश अवसरों पर प्रायोजित एक सेमिनार में श्री डी० एन० 
पोर गतिविधियों के सम्बन्ध में बेहतर जानकारी और 

डावर ने भागीदार को भारत में उद्योगों के लिए दीर्घकालीन 
मूल्यांकन करने में सहायता प्राप्त हुई तथा इनसे निगम को 

ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा प्रदत्त विसीय सहायता 
इसकी अपनी नीतियों और पद्धतियों के बारे में मूल्यवान सूचना 

विषय पर व्याख्यान दिया । 
भी प्राप्त हई । इन बैठकों में निगम को , सम्बंधित राज्यों में 
औद्योगीकरण की समस्याओं और सम्भावनामों की तत्काल 4 . 12 श्री डी० एन० डावर ने भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
जानकारी भी प्राप्त होती है तथा इनसे जन संपर्क की दृष्टि निगम के अध्यक्ष के रूप में 15 मई, 1984 से 20 मई , 
से भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम तथा सम्बन्धित राज्य 1984 तक की अवधि के दौरान हांग कांग में भारतीय निवेश 
सरकार प्राधिकरणों , राज्य स्तरीय संस्थानों , बैंकों , उद्योग , केन्द्र , नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित भारस - प्रापका आर्थिक सहयोगी 
मौर वाणिज्य के प्रतिनिधियों , अर्थ शास्त्रियों , निजी , संयुक्त , विषय पर एक अन्य सेमिनार में भाग लिया । इस सेमिनार में 
सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम श्री डी० एन० डावर द्वारा प्रस्तुत किया गया पष्ठ भूमि पन्न , 
की ऋणी संस्थाओं, सहयोगी संस्थानों , प्रादि के बीच सम्प्रेषण देश तथा विदेश में भारतीय निवेशकों के लाभ के लिए 
दरी को कम करने में भी सहायता प्राप्त हुई । 

भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है । 
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[ भाग IIT - अर 


विकास बैंक द्वारा पुंजी निर्माण की कठिनाइयों के अन्तर्गत 
उद्योगीकरण विषय पर दिाय गया । व्याख्यान की अध्यक्षता 
मा० मनमोहन सिंह, गवर्नर , भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा की 
गई । भारी संख्या में श्रोताओं ने व्याख्यान को सुना और 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के इतिहास में इसे उल्लेखनीय 
उपलब्धि ममझा गया है । व्याख्यान का आधारभूत उद्देश्य 
अधिक मात्रा में प्रातरिक बचत के माध्यम से घरेलू वित्तीय 
साधनों को बढ़ाकर जुटाया जाना है ताकि विदेशी ऋण पर 
निर्भरता को कम किया जा सके और यह वर्तमान तथा भविष्य 
में आर्थिक प्रयासों के लिए एक आधार - स्तम्भ माना जाएगा 
इस व्याख्यान और इस अवसर पर दिए गए भाषणों से वित्तीय 
और पंजी बाजारों को विकसित और गहन बनाने में महत्व 
पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त होगा । 


एशिया और प्रशांत में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन 
का सातवां वार्षिक सम्मेलन 
4, 13 विकास - बैंकिंग बन्धुत्व की दृष्टि से सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण अन्तरष्ट्रिीय घटना थी , एशिया और प्रशांत में 
विकास वित्तीय संस्थानों का सातवां वार्षिक सम्मेलन , । जो 
19 अप्रैल , 1984 से 21 अप्रैल , 1984 तक की अवधि 
के वीरान नई दिल्ली में भा० औ०, वि०२०, भा० औ० वि०नि० 
तथा भा० प्रौ० साख एवं निवेश निगम द्वारा संयुक्त रूप से 
प्रायोजित किया गया था । इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय 
वित्त मंत्री , श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया और इसमें 
अनेक अखिल भारतीय और राज्य स्तर के संस्थानों के प्रति 
निधियों के अतिरिक्त एशिया और प्रशांत के विभिन्न देशों के 
अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सम्मेलन का मूल विषय 
था नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए विकास वित्तीय 
संस्थानों तथा ऋणी संस्थाओं को दी जाने वाली सेवाओं को 
मजबत करना । विकास वित्तीय संस्थानों के कार्यों के लिए 
टेक्नोलाजी , विकास वित्तीय संस्थानों की ऋणी संस्थाओं के 
प्रबन्ध तथा परिचालनों को मजबूत करने में उनका दायित्व , प्रादि 
सनों से , देश तथा विदेश के भागीदार विकास वित्तीय संस्थानों में 
काफी रुचि उत्पन्न हुई । 
अन्य देशों के विकास वित्तीय संस्थानों के साथ सम्बन्ध एवं 
सम्पर्क 
1 . 14 भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम ने विदेशों के 
अन्य विकास वित्तीय संस्थानों, विशेषकर विश्व बैंक , एशियाई 
विकास बैंक और क्रवितांस्तल्त - फर - वाइडरफबऊ ( के० एफ० 
डब्ल्य० ) के साथ निरन्तर निकट सम्पर्क बनाए रखा । 
4 , 15 वर्ष के दौरान , महामहिम डा० जुरगेन वारे के 
जर्मन - गणराज्य के अार्थिक सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में 
एक आर्थिक प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली प्राया जिसमें अन्य के 
साथ - साथ के० एफ० डब्ल्यू . के बोर्ड के सदस्य डा० ई० 
जी० माडर भी थे । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को , 
इस प्रतिनिधिमण्डल के समक्ष अपने विषय में तथा जर्मन संघ 
गणराज्य और के० एफ० डब्ल्यू० की आर्थिक सहायता प्रौर 
सहयोग से भारतीय उद्योग को अपने योगदान के विषय . में 
प्रस्तुत करन का सुअवसर प्राप्त - हुमा । इस अवसर पर के . 
एफ० डब्ल्यू० के डा० ६० जी० ब्राडर तथा भा० प्रा० 
वि०नि०के श्री बी० बी० सिंह द्वारा , भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम को 15 मिलियन जर्मन मार्क के अतिरिक्त ऋण के 
लिए करार पर हस्ताक्षर भी किए गए । बाद में , भारतीय प्रौद्यो 
गिक वित्त निगम को , 10 नवम्बर , 1983 को हुए अपने पाठवें 
रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान में एशियाई विकास बैंक के 
पध्यक्ष श्री मसायो फुजीओका का स्वागत करने का अवसर 
प्राप्त हुप्रा । 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम रजत जयन्ती स्मृति 
व्याख्यान 
4 . 18 भारतीय प्राधागफ वित्त निगम न 10 नवम्बर , 
1983 को अपना पाठवां रजत जयन्ती स्मति व्याख्यान 
प्रायोजित किया जो श्री मसामो फुजीमोका , अध्यक्ष एशियाई 


संगठनात्मक विकास 
( क ) संगठनात्मक परिवर्तन 
4 . 17 वर्ष के दौरान , निदेशक बोर्ड ने भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम के प्रबन्ध -ढांचे में आवश्यकता- आधारित परिवर्तन 
करने का अनुमोदन किया । श्री आर० एन० साह , महा 
प्रबन्धक को कार्यपालक निवेशक नियुक्त किया गया तथा सर्वश्री 
डी० जी० रमैया , एस० के० ऋषि और के० सी० हुकमानी , 
संयुक्त महाप्रबन्धकों को महाप्रबन्धक के रूप में पदोन्नति किया 
गया । संगठन की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अन्य स्तरों 
पर भी प्रागसंकि परिवर्तन तथा कार्य और दायित्वों का बेहतर 
प्राबंटन किया गया । 


( ख ) संगठनात्मक ढांचा 
4 . 18 30 जून , 1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय के 
अतिरिक्त पांच क्षेत्रीय कार्यालय , बस शाखा कार्यालय और एक 
फंट कार्यालय थे । पहली जुलाई, 1984 से , चंडीगढ़ , गोहाटी 
तथा हैदराबाद, स्थिति निगम के तीन शाखा कार्यालयों का दर्शा 
बढ़ाकर उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय बना दिया गया । इसमे अब 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के बम्बई, कलकत्ता , दिल्ली , 
मद्रास , कानपुर , चण्डीगढ़ , हैदराबाद, और गोहाटी में पाठ 
क्षेत्रीय कार्यालय . अमदाबाद जंगलौर भोगाट - 
कोचीन , जयपुर पार पटना म सात शाखा कार्यालय तथा पूर्ण में 
एक फ्रंट कार्यालय है । पुणे कार्यालय का दर्जा भी शीघ्र ही 
पूर्ण रूपेण शाखा कार्यालय के रूप में बढ़ाए जाने का प्रस्ताव 


( ग ) अधिकारों का प्रत्यायोजन और कार्य का विकेन्द्रीकरण 
4 . 19 परियोजना वित्त पोषण भागीदारी प्रमाण- पत्र योजना 
को गहन बनाने , विदेशी मुद्रा ऋण परिचालनों की संख्या में 
सम्भावित वृद्धि , स्थानीय स्तरों पर कार्य निपटाने के लिये उप 
युक्त प्राधिकारी को कार्य के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता तथा 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को लघ 
मध्यम . पाकार की इकाइयों को वित्तीय सहायता मंजूर करने के 
लिए अधिकारों के प्रत्यायोजन की प्रावश्यकता को ध्यान में 
रखते हुए वर्ष के अन्त में प्रधान कार्यालय , क्षेत्रीय और शाम्बा 


भाग 
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प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 53 स्टाफ सदस्यों ने 
भाग लिया । निगम के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों / सेमिनारों के लिए विदेश भेजा गया तथा 
एक वरिष्ठ अधिकारी ने देश में हए एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण 
कार्यक्रम में भाग लिया । . 


कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर वित्तीय अधिकारों तथा परिचालन 
प्राधिकारों के प्रत्यायोजन की समग्र समीक्षा की गई । इसके 
परिणामस्वरूप , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की अधिकांश 
तथा वृद्धिशील, ऋणी संस्थानों को बेहतर तथा दक्ष सेवा प्रदान 
करने की दृष्टि से निदेशक बोर्ड द्वारा निगम के प्रधान कार्यालय 
के प्रमुख अधिकारियों को तथा क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों को 
विस्तृत अधिकार प्रत्यायोजित किए गए है । भावी 
उद्यमियों और प्रवर्तकों को राज्य मुख्यालय में ही सम्पूर्ण उधमीय 
मार्गदर्शन तथा परियोजना परामर्श की सुविधाएं प्रदान करने के 
लिए निगम के सभी कार्यालयों को सुसंगठित किया जा 
रहा है । 
मानवीय साधन औरविकास 
( क ) मानवीय साधन : 
4 . 20 जून , 1984 की समाप्ति के समय भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम में ( इसके क्षेत्रीय , शाखा और फंट 
कार्यालय ( यों ) सहित , 1, 045 कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें 
से 153 कर्मचारी अनुसूचित जाति जनजाति के हैं । भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम ने अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन 
जातियों, के उम्मीदवारों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों 
भूतपूर्व सैनिकों, आदि की भर्ती अथवा पदोन्नति करते समय 
मापदंडों में ढील प्रदान करने की नीति अपनाए रखी । 


( ग ) उत्पादकता सुधार 
4 . 25 गहन इन - हाऊस तथा कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा स्टाफ 
सुझाव योजना के अन्तर्गत स्टाफ द्वारा दिए गए सुझावों पर पूर्ण 
विचार-विमर्श , स्टाफ के सदस्यों की समग्र उत्पादकता में सुधार 
लाने को प्रक्रिया के रूप में कार्य करता रहा है । पहले की 
भांति , स्टाफ के उन सदस्यों को नकद पुरस्कार/प्रशंसा पत्र दिए 
पए जिनके सुझावों को सुझाव योजना समिति द्वारा सर्वोत्तम 
समझा गया । पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्टाफ सदस्यों के 
फोटो भी भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम बलोटिन में , छापे 
गए । 


नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध 
4 . 26 सम्पूर्ण वर्ष के दौरान नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध 
सौहार्द और सद्भावपूर्ण बने रहे । इम्पलाइज एसोसिएशन ने 
अन्य बातों के साथ -साथ कर्मकार कर्मचारियों के वेतनमानों 
और भत्तों में संशोधन के सम्बन्ध में मांग - पत्र प्रस्तुत किया । 
4 . 27 कर्मकार कर्मचारियों के पदोन्नति अवसरों के सम्बन्ध में 
की गई बातमोत के परिणामस्वरूप 28 फरवरी , 1984 को 
प्रबन्धक -वर्ग तथा इम्पलाइज एसोसिएशन के बीच समझौता 
शापन किया गया । 


( ख ) मानवीय साधनों का विकास 
4 . 21 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में अध्यक्ष महोदय की 
अध्यक्षता में बनाई गई मानवीय साधम प्रायोजन -पुनरीक्षण समिति , 
स्टाफ विषयक समिति और संचालन समिप्ति ( प्रशिक्षण ) 
का उल्लेख किया गया था । इन समितियों ने संगठन की मानवीय 
साधन आवश्यकतानों की तथा कार्य सम्बन्धी एवं इन - हाऊस 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से , इसके विकास की समीक्षा 
की । 
4 . 22 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के प्रशिक्षण केन्द्र ने 
28 इन - हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिससे 
विभिन्न स्तरों के 484 स्टाफ -सदस्य लाभान्वित हुए । इम 
कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य स्टाफ के सदस्यों की व्यावसायिक 
कुशलता को बढ़ाने तथा उनमें सही एवं सकारात्मक दृष्टिकोण 
विकसित करता है । 
1 . 23 प्रशिक्षण केन्द्र ने , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम मे 
सम्बन्धित विषयों पर प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा वार्ताओं का भी 
समय - समय पर आयोजन किया । निगम , विभिन्न व्यावसायिक 
निकायों द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण सुविधामों का भी लाभ उठाता 
रहा । वर्ष के दौरान , निगम ने प्रबन्ध विकास संस्थान भौर 
विकास वैकिंग केन्द्र द्वारा आयोजित 13 कार्यक्रमों मे 22 स्टाफ 
सदस्य तथा देश के अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित 
किए गए 47 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में 62 स्टाफ 
सदस्यों को भेजा । 
4. 24 प्रबन्ध विकास संस्थान के विकास बैंकिंग केन्द्र मे , 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के स्टाफ के लिए दो इन -कम्पनी 
6 - 389 GI/ 84 


स्टाफ कल्याण 
4 . 28 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 1971 से स्टाफ 
कल्याण निधि का ससंचालन कर रहा है । इस निधि के अब दो 
संघटक हैं अर्थात ( क ) कर्मचारियों को ऋण प्रदान करने के लिए 
आवर्तन निधि और ( ख ) स्टाफ कल्याण निधि निनियमों में 
मिर्धारित अन्य मवों से सम्बन्धित व्यय के लिए अनुदान और व्यय 
लेखा । 
4 . 29 वर्ष के दौराम , स्टाफ सदस्यों को स्व -विकास , स्वयं 
अपने भौर आश्रित बच्चों , आदि के विवाह के लिए औरटिकाऊ 
घरेलू सामान खरीदने के लिए , 3 . 00 लाख रुपए का ऋण दिया 
गया । इसके अतिरिक्त , कर्मचारियों के बच्चों को योग्यता के 
आधार पर छात्रवृत्तियां देने , खेल और मनोरंजन क्लबों को 
अनुदान तथा निगम के अवकाश गृहों के रख रखाव पर 2. 66 
लाख रुपए का व्यय किया गया । 


4 . 30 वर्ष के दौरान , पहली मई , 1984 से दार्जिलिंग में भी 
अवकाश गृह आरम्भ हो गया तथा पुरी अवकाश गृह को 16 
जनवरी , 1984 से बेहतर स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया 
गया । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के अब शिमला , श्रीनगर , 
परी , ऊटी , गोआ , बंगलौर और वाजिलिंग में सात अवकाश गह 
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भारत का राणपत , दिसम्बर 29, 1984 ( पौष 8, 1908 ) 


[ माग 


- -बड 


- 


आरम्भ करने के लिए कार्यवाही शुरु हो गई है । हैदरावाद और 
मद्रास में विद्यमान कार्यालय परिसरों को अन्य परिसरों में 
स्थानान्तरित करने के बाद स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 
उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है । 
4 . 39 भुवनेश्वर, अहमदाबाद, जयपुर , पटना , चण्डे गढ़ , 
कानपुर और गोहाटी से भूमि या फ्लैट लेने के लिए कार्यवाही 
की जा रही है । 


कार्यालय परिसर 
4 . 40 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को कार्यालय आवास 
के लिए सरकारी क्षेत्र काम्पलैक्स में स्वामित्वाधिकार के आधार पर 
44 , 367 वर्ग फुट स्थान आबंटित किया गया है , जिसका निर्माण 
लोधी रोड , नई दिल्ली में सरकारो उद्यम स्थायी सम्मेलन 
( स्कोप ) द्वारा किया जा रहा है । इस काम्प्लैक्स के 1985 
के आरम्भ तक तैयार हो जाने की सम्भावना है। बम्बई, कलकत्ता , 
मद्रास और हैदराबाद स्थित क्षेत्र य कार्यालयों तथा अहमदाबाद , 
बगलौर और पटना शाखा कार्यालयों के अपने कार्यालय परिसर 
है । कानपुर , कोच न तथा भुवनेश्वर में भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम ने कार्यालय काम्पलक्स -व- स्टाफ क्वाटरों के निर्माण 
के लिए भूमि पहले ही खर द ली है । जन , 1984 के अन्त की 
स्थिति के अनुसार कलकत्ता , पुणे , जयपुर, मद्रास और हैदराबाद 
में कार्यालय उपयोग के लिए और अधिक विस्तृत स्थान प्राप्त 
करने के लिए उपाय किए जा रहे थे । 


सामाजिक सुरक्षा के उपाय 
4 . 31 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के सभी पूर्णकालिक 
कर्मचारी सामूहिक बोमा और सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना 
बीमा योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं । इनका उद्देश्य ( क ) 
सेषा के दौरान मृत्यु हो जाने वाले कर्मचारियों के परिवारों और 
( ख ) घोट/ बुर्घटना , इत्यादि के कार विकलांग होने वाले 
कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है । 
4 . 32 1983 - 84 में भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने दो 
मृत कर्मचारियों के नामितों को संवितरण के लिए सामूहिक 
बीमा योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम से दावा 
राशियां प्राप्त की । उपर्युक्त योजनामों के प्रारम्भ होने से 
अब तक 20 मत कर्मचारियों के परिवारों को सामूहिक बीमा 
योजना के अन्तर्गत राहत प्रदान की गई तथा एक परिवार को 
दोनों बीमा योजनामों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हुआ । 
चिकित्सा सुविधाएं 
4. 33 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उलेख किया गया था कि 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने प्रधान कार्यालय तथा सभी 
क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में अंशकालिक चिकत्सा अधिकारी 
नियुक्त किए हैं । ये चिकित्सा अधिकारी स्टाफ सदस्यों तथा 
उनके आश्रितों को निर्धारित घंटो के दौरान चिकित्सा परिचर्या 
उपलब्ध कराते है 
4. 34 वर्ष के दौरान , सेवा-निवृत्त कर्मचारियों तथा उनके पति / 
पत्नी को चिकित्सा परिषर्या सुविधायें प्रदान करने के लिए 
सहमति प्रधान की गई । सेवा-निवृत्त कर्मचारी तथा उनके पति / 
पत्नो , क्षेलं यशाखा कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय और पश्चिम 
विहार , नई दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम स्टाफ 
कालोनी में नियुक्त अंशकालिक चिकित्सा अधिकारियों के परामर्श 
का लाभ उठा सकते है । सामान्य बीमारियों की दवाइयां 
कार्यालय क्लिनिकों में रखो जाएंगी तथा सेवा-निवृत्त कर्मचारियों 
को भो , कार्यालय क्लिीनिकों में उपलब्ध दवाइयां मुफ्त उपलब्ध 
की जाएंगी । 
आवास 
4 . 35 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के नई दिल्ली स्थित 
कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पश्चिम 
विहार , नई दिल्ली में 3 . 35 एकड़ भूमि पर एक आवासोय 
परिसर बनाया गया है जिसमें 195 रिहायशा फ्लैट है । 
1. 36 घष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने 
कर्मकार कर्मचा. रयों के लिए घाटकोपर बम्बई में 32 फ्लैट 
खरीदे तथा आबंटित किए । घाटकोपर में 15 फ्लैट और खरीदने 
के लिए करार , जून , 1984 के अन्त में अन्तिम चरण में था । 
4 . 37 बंगलौर में भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को , 
मंगलोर विकास प्राधिकर द्वारा स्व -विसपोषण , आधार पर 45 
फ्लैट भायंटित किए गए है । आशा है कि ये फ्लैट 1985 तक 
कम्जे के लिए उपलब्ध हो जायेंगे । 
4. 38 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के पास भोपाल , 
कलकत्ता , कोपीन और कानपुर में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण 
के लिए भूमि उपलब्ध है । इन स्थानों पर गृह निर्माण कार्य 


जन -सम्पर्क 
4 . 41 प्रधान कार्यालय में भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के 
जन - सम्पर्क विभाग ने वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम के कार्यों, बांड निर्गम , नई प्रवर्तन योजनाओं को उदार 
बनाने और इनको लागू करने से सम्बन्धित तथा अध्यक्ष के 
पत्रकार सम्मेलन के सम्बन्ध में 17 प्रेस विज्ञप्तियां जार। की । 
4 . 42 भारतीय प्रौधोगिक वित्त निगम के गोहाटी स्थित उत्तर 
पूर्वी शाखा कार्यालय के अध्यक्ष ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भारतःय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम का गतिविधियों के विषय में 21 जनवरो 
1984 को आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक के साथ एक 
साक्षात्कार कार्यक्रम किया । अन्य स्थानों पर क्षेत्रीय प्रौर शाखा 
कार्यालयों ने राज्य सरकार , राज्य -स्तरय संस्थानों, बैंकों , आदि 
के प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाए रखा तथा नए और 
भावो उद्यमियों का उद्यम के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करता रहा है । 


4. 43 जन - सम्पर्क विभाग आन्तरिक परिचालन के लिए 
प्रतिमास इकनॉमिक एण्ड फाइनेंशियल न्यूज डाइजेस्ट , तथा 
सामान्य परिचालन के लिए त्रैमासिक भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम बुलेटिन निकालता है । इसके अतिरिक्त , विभाग वर्ष 
के दौरान भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के अनेक प्रकाशन 
निकालने में सहायक रहा । 


भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के प्रकाशन 
4 . 44 वर्ष के दौरान , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने 
उद्यमियों , शिक्षाविदों , व्यावसायिकों , अनुसंधानकर्ताओं तथा 
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जन सामान्य के लाभ के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले : 
-- भा० औ० वि०नि० - उद्योग की सेवा में 35 वर्ष 
- -विकास बैंकिंग का प्रतिबिम्ब --- भा० पी० वि०नि० रजत 

जयन्ता स्मति व्याख्यान 1973 - 84 का सार- संग्रह 
---- अन्वेषण व अनुसन्धान-~- भा० प्रा०वि०नि० प्रोफेसरों द्वारा 

दिए गए व्याख्यानों का सार- संग्रह 
- - भा० प्रौ०वि०नि० के प्रवर्तन कार्य 
- - भा० प्रौ० वि०नि० को प्रवर्तन योजनाएं 

30 जून , 1984 की स्थिति के अनुसार दो और प्रकाशन 
अर्थात् सहायता प्राप्त करने वाले प्रावेदकों के लिए मार्गनिर्देश 
तथा भारत के उद्योगों में निवेश -प्रवासी और गैरप्रवासी 
उद्यमियों के लिए मार्ग निर्देशिका , मुद्रणाधीन थे । 
सरकारी वित्तीय संस्थान (निष्ठा और गोपनीयता बनाए 
रखने का दायित्व ) अधिनियम , 1983 
4 . 45 वर्ष के दौरान , संसद ने सरकारी संस्थान (निष्ठा 
और गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व ) अधिनियम , 1983 
पारित किया जिससे मौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 
की धारा 39 में उपबन्ध जोड़कर संशोधन किया गया कि 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , अधिनियम , द्वारा अन्यथा 
अपेक्षित के सिवाय , किसी भी वित्त पोषित संस्था के सम्बन्ध 
में किसी भी सूचना को व्यक्त नहीं करेगा । परन्तु , भारतीय 
मौद्योगिक वित्त निगम द्वारा विधि , अथवा व्यवहार और परम्परा 
बैंकों में प्रापसी रिवाज के अनुसार जो सूचना देनी भावश्यक 
या उचित हो , के सिवाय कोई सूचना प्रकट नहीं की जाएगी । 
लेकिन , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ऐसी सूचना जिसे यह 
उपयोगी समझे और ऐसी विधि से जिसे यह समय- समय पर 
उचित माने , अपने कार्यों के दक्ष निष्पादन के उद्देश्य से 
केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक , किसी अनुसूचित बैंक , 
सहकारी बैंक, भादि को ऐसी साख सूचना और अन्य सूचना 

सकता है मौर संकलित कर सकता है । 
हिन्दी का प्रगामी प्रयोग 
4 . 46 हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की सरकारी 
नीति के अनुरूप , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के काम - काज 
में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने और उसमें तीव्रता लाने के लिये 
निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं । इस समय हिन्दी की प्रगति 
देखने के लिए , प्रधान कार्यालय , सहित निगम के क्षेत्रीय / शाखा 
कार्यालयों में सोलह राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्य कर 
रही है । 
4 . 47 वर्ष के दौरान , सभी प्रशासन परिपत्र , परिचालन 
परिपत्र , प्रेस विज्ञप्तियां , अधिसूचनाएं , विज्ञापन , बार्षिक रिपोर्ट , 
मावि विभाषिक रूप में जारी किए गए । भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम सामान्य विनियम 1982, भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम , कर्मचारीवृन्द विनियम , 1974, भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम (विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार 
का संव्यवहार ) विनियम 1982, भारतीय प्रौद्योगिक विस 
निगम ( बांडों का निर्गम और प्रबन्ध ) , विनियम , 1949 द्विभाषी 
रूप में छपवाए गए । वित्तीय सहायता के लिए प्रावेदन प्रपत्न 


तथा आवेदन प्रपत्र से सम्बन्धित व्याख्यात्मक टिप्पणियां भी 
मंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषामों मे छपावाए गए । . 
4 . 48 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा अपनाई गई , 
भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत कर्म 
चारियों को हिन्दी, हिन्दी टाइपराइटिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी 
प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तथा हिन्दी टाइपराइटिंग और 
हिन्दी स्टैनोग्राफी तथा बैंकिग - उन्मुख हिन्दी पाठ्यक्रम सहित 
विभिन्न हिन्वा परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को मानदेय 
प्रदान किया जाता है । 1983- 84 में 29 फर्मचारियों ने विभिन्न 
हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण की । इस योजना के अपनाए जाने से 
अब तक स्टाफ के सदस्यों को विभिन्न परीक्षाएं पास करने पर 
95, 200/- रुपये का मानदेय प्रवा किया गया है । भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम ने स्टाफ के उन सदस्यों को , जो शासकीय 
कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिन्दी में कार्य 
करके महत्वपूर्ण योगदान करते है , नकव पुरस्कार, स्मृति 
चिन्ह , मादि प्रदान करने की योजना भी अनुमोदित की । 
भाभार प्रदर्शन 
4 . 49 निदेशक , बोर्ड, विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों , 
भारत सरकार के विभागों, भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
अन्य सहयोगी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, विभिन्न 
राज्य , सरकारों और राज्य स्तर के वित्तीय और विकास 
संस्थानों से प्राप्त हुई सहायता, सहयोग और सद्भाव के लिए 
अपना पाभार प्रकट करता है । 
4 . 50 निदेशक मोर्ड, तकनीकी सहलाहकारी संगठनों , 
जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान तथा प्रबन्ध विकास संस्थान के अध्यक्षों 
और निदेशक बोडों द्वारा अपने - अपने संगठनों की गतिविधियों 
और भूमिका को बढ़ाने के लिये किए गए कार्यों की भी सराहना 
करता है । 
4 . 51 बोर्ड क्षेत्रीय प्रांचलिक राज्य सलाहकार समितियों के 
सवस्यों और तकनीकी सलाहकारी तदर्थ समिति सवस्यों का 
तथा सहायता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं की पोर से नामित गैर 
शासकीय सदस्यों का भी उनके अमूल्य सहयोग और सलाह के 
लिए भाभारी है । 
4 . 52 निदेशक बोर्ड, विदेशों में स्थित विभिन्न विकास 
वित्तीय संस्थानों से प्राप्त निरन्तर सहायता तथा सक्रिय सहयोग , 
विशेष रूप से ऋदितस्तस्त -फर- वाइडरफबऊ , पश्चिमी जर्मनी 
के प्रबन्धक -वर्ग , यू० के० सरकार के समुद्रपार विकास 
मंत्रालय और स्वडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण , स्वीडन 
और विदेशों में समदर्शी बैंकों , मादि , से प्राप्त सहायता के लिए 
भी आभार प्रकट करता है और मागामी वर्षों में और अधिक 
लाभदायक सहयोग की माशा करता है । 
4 . 53 अन्त में , निदेशक बोर्ड निगम के सभी कर्मचारियों 
द्वारा वर्ष के दौरान की गई निष्ठावान और समर्पित सेवा के लिए 
उनकी भी अत्याधिक सराहना करता है । 

निवेशक बोर्ड की ओर से 
डी० एन० डावर 

प्रध्यक्ष 
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परिशिष्ट I 


1983- 84के दौरान , चुने हुए उघोगों की विस्थापित समता, उत्पावन और क्षमता उपयोग का विवरण 

( कोष्ठकों में दिए गए मांकड़े इकाइयों की संख्या की घोतक है ) 


" 


. . 


कम 


उत्पाद 


मापकाई 


1983- 84 में विस्थापित क्षमता और उत्पावन 


सं० 


सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में 


मिगम की वित्तपोषित संस्थानों के 

सम्बन्ध में 


प्रतिशत 


ना 


विस्थापित 1983-84 
क्षमता प्रौर ( अप्रैल 
इकाइयों __ मार्च) में 
की संख्या उत्पादन 


विस्थापित 
क्षमता मौर 

इकाइयों 
. की संख्या 


1983-8.! 

( मप्रैल 
मार्च) में 
उत्पादन 


प्रतिशत 

क्षमता 
उपयोग 


उपयोग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


( 6) 


( 7) 


( 8 ) 


( 9 ) 


लाख टन 


104 . 7 


1. चीनी 
2. सूती धागा 

( मिल पोत ) 


3. सूती वस्त्र 
(मिल अन्न ) 


32 . 4 


4. पटसन पस्तुएं 
5. कागण भोर फागज गत्ता 
8. सीमेंट । 
7. नाइट्रोजन उर्षरफ 
8. फास्फेटिक उर्वरक 
9. धी० एच० सी० ( टेक ) 
10. कास्टिक सोडा 
11. सोडा एश 
12. कैल्शियम कार्बाइड 
13. एसिटिक एसिड 
14. कामन ग्लैक 
15. सरल क्लोरिंभ 
18. विस्कोस फिलामेन्ट याम 
17. नायलन फिलामेन्ट यान 


2 . 91 


लाख टन 
लाख टन 
मिलियन टन 
लासस 
लाख टन 
हजार टम 
लाख टन 
लाख टन 
लाख टन 
लाख टन 
साख टन 
साब टन 
हजार टन 
हजार टन 


68 . 28 71 . 49 
23 . 04 1345 . 30 
( मिलियन (मिलयिन 
तकुए ) कि० ) 
2 . 10 3585. 80 
( लाख ( मिलियन 
खड़िया ) मीटर ) 
18 . 94 8 . 74 
19. 15 11 . 82 

44. 3 27. 10 
51 , 44 34. 91 
14. 18 10 . 48 

41 . 9 
8 . 77 

6 . 46 
7 . 61 7 . 80 
1 . 70 0 . 96 
0 . 50 
1 . 15 0. 78 

5 . 36 2. 89 
43 . 24 

35 . 80 
29 . 38 30 . 60 

( 9 ) 
15 . 40 16 . 60 
( मप्राप्य ) 
29 . 34 

48. 4 
( 8 ) 
34. 30 

27 . 2 
( 3 ) 
91 , 96 63 . 97 

( 8 ) 
114. 22 79 . 28 

( 6 ) 
27 . 89 20 . 22 
(149 ) 

362 220 . 1 


17 . 73 16. 00 . 00 . 2 

6 . 15 304. 35 
( मिलियन 

तकुए ) 
0 . 67 1133 . 05 
( लाख ( मिलियन 
खड्डियां ) मीटर ) 
4 . 17 2 . 30 

55 . 2 
5 . 12 3 . 04 59. 4 
17. 68 13 . 94 78. 9 
19. 00 15. 81 83 . 2 

5 . 37 101 . 5 
20 . 80 

98, 1 
3 . 69 

78 . 9 
0 . 670 . 11 16. .. 
0 . 42 0 . 3276 . 2 

0 . 14 66. 7 

40 . 0 
1 . 75 1 . 06 

60. 6 
4. 60 

89 . 6 
10 . 65 10 . 30 96. 7 

( 3) 
12 . 81 14, 32 


46 . 2 
80 . 60 
61 . 2 
67 . 9 
73. 9 
77 . 3 
73 . 7 
102. 

5 
56 . 

5 
60 . 0 
67 . 8 
53. 8 

82 . 8 
103. 8 


0. 21 


4 . 03 


18. मायलन टायर कोई 


हजार टन 


106. 5 


111 . 


19. पालिएस्टर फिलामेन्ट याम 


हजार सम 


165 . 0 


15 . 99 


123 . 2 


20. पालिएस्टर स्टेपल फाइबर 


हजार टन 


79. 3 


11 . 21 


92 . ( 


12. 98 

( 5 ) 
12. 10 

( 2 ) 
2 . 96 

( 3 ) 
28 . 33 


21. बिकी योग्य स्टील ( मुख्य संयंत्र ) 


लाख टन 


69.6 


20 . 50 


80. 


22. स्टील इंगोट्स ( मुख्य संयंस ) 


लाख टन 


69 . 4 


25 . 68 


90 . 0 


लाख टन 


72. 5 


70 . 9 


23. स्टील रंगोट्स मिल्लेट्स 

(मिनी स्टील संयंस ) 
24. भस्मीनियम 


3 . 57 
( 15 ) 
262 - 160 . 00 


हजार टन 


60 . 8 


* 


61 . 1 


25. जिक 


हजार टन 


89 


60. 3 


67 , 8 


14 


7 . 00 


50 . 0 


( 2) 


( 1 ) 


* 280 संयुक्त गिल सम्मिलित है 
* * 51 संयुक्त मिलें सम्मिलित है 
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( 1 ) 


- ( 2 ) 


( 3 ) 


26. माटो टायर 
27. माटो ट्यूब 
28. मोटर साइकिलें 
29. स्कूटर 
30. वाणिज्यिक वाहन 
31. ट्रैक्टर ( षि ) 
32. रबड गर्भरोधक 
33. पुनप्रयाग की गई रमट्ट 
34. कन्वेयर बेल्टिग 
35. पंग्या और वी -बेल्ट 
36. प्लाईव 
37. फ्लोरोसेंट ट्यूम 
38. जी० एल० एन० लम्प 
38. पावर ट्रांसफामर 
10. कांच की भीटें 
41. फायबर ग्लाम 
42. होटल 


लाख संख्या 
साब संख्या 
हजार संख्या 
हजार संख्या 
हजार संख्या 
हजार संख्या 
मिलियन संख्या 
हजार टनों में 
हजार टमी में 
लाख संख्या 
मिलियन वर्गमीटर 
मिलियन संख्या 
मिलियन संख्या 
मिलियन किलोवाट्स 
मिलियन वर्ग मीटर 


114 . 45 
114. 27 

118 
300 
103 

90 
713 
34. 00 

8 . 91 
156 . 17 
91. 14 
34. 42 
298 . 69 
32. 8 
40 . 79 

5280 
48. 82 


08 . 00 
78. 00 
180 . 3 
278 . 

8 
88 . 3 
75 . 80 

500 
21 . 85 

8 . 28 
135. 00 
54 . 0 

35. 1 
276. 7 
23. 1 
20 . 68 

1850 
31 . 30 


85 . 

6 
65 . 

6 
139. 4 
83. ३ 

86 . 7 
84. 2 
70 . 1 
64 . 3 
92. 9 
88. 4 
59 . 2 
101 , 9 
92. 7 
70 . 4 
30 . 8 
35. 0 
64. 2 


83. 78 37 . 86 70 . 4 
55 . 17 40. 7355. 7 

36 28. 0 80 . 6 
13789 . 

0 43. 1 
51 . 8 48 . 5 88. 3 
39 . 0 25 . 4 

65. 1 
200 31 . 12 

15 . 6 
4 . 80 4 . 18 87 . 1 
1 . 00 2 . 19 115 . 3 
13 . 00 8 . 68 57 . 7 
11 . 31 

5 . 51 48 . 7 
7 . 33 5 . 32 

72. 6 
56 . 0 43. 78 78. 2 

0 . 8 0 . 43 53 . 8 
10 . 81 9 . 71 89. 8 
3853 9 99 25 . 9 
7 . 44 4 . 22 

58. 7 


टन 


साख संख्या 


@ कालम 4 और 7 तथा 5 और 8 में क्रमश: किराए के लिए खासी कमरों तथा मरे हुए कमरों की संख्यावी गई है । 


परिमिष्ट II 
भारतीय माधोगिक पिस निगम का म्याग पर बाबा 
( 1•7. 84 की स्थिति के मनुसार ) 

ध्याज की वर 

( % पार्षिक ) 
1 . रुपया ऋण 
1 . मूल उधार पर 

14. 00 * 
2. निम्नलिखित के लिए रियायती दर: 
( क ) निर्धारित सीमाओं तक अधिसूचित कम विकसित क्षेत्रों की इकााया की सहायता 

12. 50 * 
( ब ) नवीकरणीय उर्जा उपकरणों के निर्माण तथा स्थापित करने के लिये सहायता 

12 . 60 
( ग ) मंशाधित उदार ऋण योजना के अधीन माधुनिकीकरण के लिए 4 . 00 करोबरपये तक की सहायता 

11. 50 @ 
I ] अशीगाण: 

( चाटे परियोजना किसी भी स्थान पर लगी है ) 
1. ० एका मुस्यू०, ऋणों , जर्मन मार्क प्रापर्तीनिधियों, मादि में से मंजूर किये गये उपाण 
2. भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा यूरी मुद्रा बाजार से लिये गये उधार से मंजूर किए गए सपण 

संघम-गंटर बैंक की 
छमाही विषय पर से 
2 % अधिक 
प्यार की पर 

( % पार्षिक ) 
III . मंजूर की गई वितीय सहायता में से पूरक / मन्तरिम ऋण 

अग्रणी संस्थान द्वारा 
प्रथम संवितरण की 
सारीख से 365 दिन 
की समाप्ति से लागू 
उधार दर से 1 प्रतिशत 

अधिक 
IV. भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा हामीवारी दिये गये सार्वजनिक शेयर निर्गों के प्रधान पूरक प्रण 
V . मान्तरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से टेक्नोलाजी का विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 

की प्रवर्तन योजना के अधीन प्रदत्त सहायता 
( पान्तरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों से देशी तकनीक के विकास और इसके पाणिज्यिक पैमाने पर उपयोग में लाने में हुई 
मुल लागत का 50 प्रतिशत की सीमा या 25 लाख रुपये , जो भी कमहो ) 
*.केवस नई इकाइयों पर लाग और वर्तमान परियोजनामों की विस्तार/विशाखम परियोजनामी. पर लागू नहीं । 
@ विस्सोय रूप से कमजोर ईकाइयों के मामले में ब्याज की दर 11 . 30 वार्षिक से घटाकर 10 . 00 % वार्षिक की जा सकती है , 
लेकिन बाद एकाई का विसोन स्थिति गुभारने र रियागती वर की समीमा कारने नपा से माने का मधिकार है । 


- 


- - - 


- .. . . 


3070 भारत का राजपा , दिसम्बर 29, 1904 (पौष 8, 1900 ) 

( भाग IIT -मण 
टिप्पणियां : 
- कम विकसित मेलों में परियोनामों की पहली अप्रैल , 1983 से जिस सीमा तक प्याज की रिमामती पर उपनमा उनका विवरण निम्नानुसार है : 

श्रेणी क जिले -- 5 . 00 करोड़ रुपये 
श्रेणी जिले - 3 . 00 करोड़ रुपये 

पणी ग जिसे --- 2. 00 करोड़ रुपये 
- - मेणी क जिलों में परिपोजना विशिष्ट प्रवस्थापना के लिए 8 . 00 करोड़ रुपय की सहायता पर भी परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से 12 . 5 % 

की रियायती दर उपलब्ध है । परियोजना विशिष्ट अवस्थापना के लिये दिए गए हम पर परियोजना निर्माण की अवधि के दौरान कोई ब्याज नहीं लगाया 

जाता है । 
- - होटल परियोजना को प्रत्येक होटल के लिए 75 . 00 लाख रुपये की सहायता राशि तक 1, 00 प्रतिशत वार्षिक व्याज घर में तब तक छूट मिलती रहती है जब 

तक यह उप -सहायसा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और होटल संस्था भारतीय पायोगिक वित्त निगम को अपने वायदें पूरे करने में किसी प्रकार की 

बुक महीं करती । 
-- अपने निर्यात वायित्वों को पूरा किए जाने के प्राधार पर 100 % निर्यात उन्मुख इकाइयों को भो उत्पादन सुरू करने के पहले 5 वर्षों के दौराम 1 . 50 % 

फी म्पाज घर में छूट दी जाती है । 
माइवेट लिमिटेर कम्पनियों/ समीप रूप से धारित कम्पनियों को मंजूर की गई सहायता के सम्बन्ध में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की संभावित तारीख से 
लाग म्याज से 1 , 00 % वार्षिक का अतिरिक्त म्यास लिया जाता है । इस उद्देश्य के लिए सभी संस्थाएं जिनमें 75 % अपया प्रधिक साधन पूजी प्रपक्षको 
द्वारा धारित है, उन्हें समीप रूप से धारित कम्पनियां मामा जायेगा । 
- - जो रुपया ऋण 5 वर्षों ( प्रारम्भिक रियायत प्रवधि सहित ) में पुनर्देय है पौर जिम पर संपरिवर्तनीय बारा लागू नहीं होती, उन पर लागू म्याण 
दर से 1 . 00 प्रतिशत का अतिरिक्त म्याज लिया जाता है । 


परिशिष्ट- III 


1983- 84 ( जुलाई- जून ) के दौराभ प्रौद्योगिक संस्थानों को "जम-हित " में मंजूर की गई सहायता का विवरण 

[ मायोगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 28 ( 2)] 


कम संस्था का नाम मोर 
पं० परियोजना की स्थिति 


परियोजना स्कीम की 

प्रकृति 


उत्पाद और विस्थापित परियोजना की लागत 

( रु० करोड़ों में ) 


ममता 


मा०मी० वि०नि० संस्था से हिसमय 
बारा वित्तीय सहायता मा० पी० वि०नि० 
( १० करोड़ों में ) के निदेशक का नाम 


HI 


- 


- 


- 


- 


- 


पुनस्थापन 


1. स्पेपाल स्टील्स लिमिटेड , 

( पाणे ) महाराष्ट्र 


* श्री जी० बी० 
कपाड़िया 


0 . 30 

( पति ) 
पुनस्थापन 
वित्त 


स्टील बिल्लटों, वायर 

9 . 92 
छड़ों तथा स्टील वायरों 
का प्रमशः 70,000 
60, 000 और 
60, 000 
वार्षिक विस्थापित 
कामता से उत्पाबम 
प्रतिवर्ष 3000 टम पी० 6. 31 
पी०सी० फिल्म , फायलों 
और सीटों का उत्पादन 


नई परियोजना 


श्री एस० के० वसा 


2. भूबनसरी प्लास्टिक बडस्ट्रीज 

लिमिटेड, ( बग्गपुर ) 
पश्चिम बंगाल 


१०ऋण 0 . 48 
वि० म० अण 0 . 55 हामी 


0 . 25 


- 


- 


* 12 जुलाई, 1984 से संस्था के निवेशक नहीं रहे । 


धाषिक लेखे 1983 -84 
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट 
सेगा में , 
भारतीय भाषागिक वित्त निगम के शेयरधारी 
। हम , भारतीय आयोगिक विस निगम के अधोहस्ताक्षरी लेखा 
परीक्षकों , ने निगम के 30 जून , 1984 के संलग्न तुलन - पत्र 
और लेखों का लेखा-परीक्षण किया और अंशधारियों को निम्ना 

में है । 
1 . तुलन -पत्र और लेखे , लेखा -पुस्तकों के साथ तालमेल 


3 . हमार विचार और हमें दी गई जानकारी और स 

ष्टीकरणों के अनुसार , तसन -पत्र और तुलन -पत्र पर 
दी गई टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट ह और इसमें 
सभी सम्बन्धित जानकारी दी गई है तथा यह आधा 
गिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 और निगम 
के नियमों के अनुसार तयार किया गया है तथा 
इससे निगम के कार्यों के सच्चे और सही रूप का 
पता चलता है । 

हरिभक्ति एण्ड कम्पनी 
ठाकर पंचनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी 

समदी लेखापाल 
स्थान नई दिल्ली 
दिनाक 29 अगस्त , 1984 


2 . हमार द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और 

स्पष्टीकरण हमें दिए गए हैं और ये संतोषजनक पाए 
गए है । 


भाग II - यमा 


भारत का रायता दिसबर 29, 1904 ( साफ - 


1800) 


11 


- 


- 


- 


- 


30 जून 1984को 


देयताएं 


अनुसूची 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


२०/ 


- - 


शेयर पूणी 
रिजर्व और भारक्षित निधिया 
वीर्मकालीन ऋण 
चालू घेयताएं तथा व्यवस्थाएं 
अभ्य देयताएं . 
दुसरफा मदों के अनुसार प्राकस्मिक देयताएं . 


27 , 50, 000, 00 

88, 08, 63, 440 
10, 37,54, 38, 307 
48, 64,87,648 
5, 00, 84, 438 
4,10,53,186 


22, 50 , 00, 000 
6 6, 93, 27, 068 
8 , 45 , 56, 69 , 117 
46, 90, 49, 814 
3,42,78,726 
2, 40, 26,155 


12,11, 89, 27, 0199 , 87, 73, 48, 670 


यलम -पक्ष 


परिसम्पत्तियां 


ममूसूची 


इस वर्ष 

50 


पिछले वर्ष 

स० 


रोकड़ और बैंक शेष 
निवेश 
पुण और मप्रिम . 
स्थिर परिसम्पत्तियो . . 
प्रग्य परिसम्पत्तिया 
दुतरफा मयों के अनुसार संपटक मामार 
टिप्पणिया मेखेका भाग 


. 


. 


. 


. 


म 


53, 67, 99,152 39, 82, 84, 500 

53, 46, 21, 374 45, 81, 54, 802 
10 , 56, 18, 65, 5978 , 64, 73, 40, 858 

6, 86, 45, 150 6, 34,69, 448 
37, 59,42, 560 28, 60 , 73, 827 

4, 10, 53,186 2, 40, 28, 155 


12, 11, 88, 27,0109 , 87, 73, 48, 670 


इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के मन सार 
हरिभक्ति एण्ड कम्पनी 
ठाकुर बचनाप पम्पर एण कम्पनी 
सनदीलेखापाल 
मई दिल्ली 
दिनांक : 29 अगस्त 1984 


अशोक चन 
फिलिप थामस 
जे० सी० सम्सारा 
एस० के० पसा 
पी० एल०करिहालू 


एस० एल० बालुणा 
पी०वीमित 

० पू० पटेल 
पी० एस० पोपट 


निदेशक 


आर० एन० साहू 
कार्यपालक निवेशक 


डी० एनावर 
अध्यक्ष 


3072 


भारत का रामपा, सिमर 28 1984 (पौष 8, 1808) 


[ भाग IIT - खण्ड 4 


-- 


- 


- - 


- 
- - 


- 


- 


- 


- - 


-- 


-- -- 


- - 


- - 


- - 


30 जून , 193.1 फोगमाण 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


बाड तथा भणों, पावि पर म्याग 
विदेशी मुद्रा प्रों पर षषममता भार 
पोडों के निर्गम पर पलाली और कमीशन 
निवेशों पर हानि 

. 
स्थापना व्यय . . 
निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस तथा वर्षे 
किराया, कर बीमा रोशनी 
शाक, तार, टिकटें तथा टेलीफोन 
छपाई, लेखन सामग्री सपा विज्ञापन 
विधि प्रभार . 
लेखा परीक्षा शुल्क 
यावा व विराम व्यय 
प्रम्य व्यय 
मूल्य हास 
प्रयाध विकाससंस्थान को प्रमुवान 
कर्मचारी कल्याण निधि म्पय 
कराधान के लिए व्यवस्था . 
घटाए : पिछल वर्षों से सम्बन्धित समायोजन 


61, 32, 81, 831 

2, 23, 374 
87, 76, 855 

13, 85, 700 
3, 36,07, 442 

2, 84,112 
56, 07, 607 
18, 40 , 781 
22, 88, 760 

60, 722 

84, 000 
13, 00, 074 
69, 86 ,132 
28, 83, 799 

5, 00, 000 
2, 09, 676 


51.79 ,21, 371 

2, 42, 332 
61, 07, 659 

+14, 11, 555 
2 , 97, 34, 360 

2, 63, 672 
41, 96, 910 
13, 54, 416 
12, 73, 280 

6, 774 

70, 000 
12, 16, 191 
50, 23, 614 
12. 51, 404 
5 , 00, 000 
1 , 29, 403 


10, 89 , 05.124 

55, 09,933 


10, 13, 95, 191 


9 , 70, 71 , 083 


वर्ष के लिए निवल लाभ मीचे ले जाया गया . 


23, 89,43,986 


17, 3 1 ,00, 392 


निम्नलिखितको अन्तरित रासि 


1, 04, 96, 63, 042 


83, 41 , 86, 415 


सामाम्य पारक्षित निधि 


विशेष रिजर्व [प्रायकर अधिनियम, 1981 की धारा 36(1)( viii )( 8) केअधीन 
पातम्य प्रारक्षित निधि 


8, 15, 00, 000 
13, 13, 52, 547 
50, 00, 000 

1 , 50, 000 
2, 09, 41 , 439 


3, 87, 62, 000 
11, 47 , 25 , 154 
35, 00 , 000 

1,00,320 
1, 60, 21, 9 18 


कर्मचारी कल्याण निधि 
लाभांश . 


23, 89, 43, 986 


17, 31 , 09, 392 


इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार 
हरिभक्ति एण्ड कम्पनी 
ठाकुर पंचनाप मम्पर एण्ड कम्पनी 
सनदी लेखापाल 
मईदिल्ली 
रिलाक : 28 अगस्त , 1984 


प्रशोक चन्द्र 

एस० एल० बालजा 
फिलिप यामस 

थी दीक्षित 
० सी० सन्देसारा जे मू० पटेल 
एस० के ० दत्ता बी० एम थोराट 
पी० एल० करिहाल 

निवेशक 


भाग- III -Iण्ड 4] 


भारत का रामपता, दिसम्बर 28, 1984 (पोप 8, 1908 ) 


3073 


- 


- 


हए पर्ष का साभ - हानि लेगा 


आय * 


इस वर्ष 


. . . पिछले वर्ष 


99 , 35, 13, 504 


व्याज 
कमीशन 
निवेशों की बिक्री से लाभ . 
परिसम्पत्तियों की बिक्री में लाभ 
शेयरों पर अधिलाभांग 
बचनयताप्रभार 
विनियम में उतार चढ़ाव के कारण लाभ (निवल ) . , 
गिविध माय . . . . . . . 
• ( पटाइए : अशोभ्य और मंदिग्णगों तथा अन्य सामान्य प्रावधानों के लिए की गई ( मत्ता ) 


44, 56, 266 
1 , 61, 71, 742 

66, 401 
1 , 98, 84, 619 
1, 33, 69, 905 


77, 46, 80, 790 

35, 44, 986 
1 ,52, 41,880 

34, 077 
2,16,90, 805 
1, 63, 44, 610 

3, 03, 862 
5 , 45, 396 


21, 99, 515 


1 , 04, 96, 63,042 


83, 41 , 86, 415 


मर्म के लिए निगल लाभ लाने ले जाया गया 


23, 89,43, 986117, 31, 09, 392 


23, 89 , 43,988 
( आर एन साह 
कार्यपालक निदेशक 


17, 31 , 09, 392 
डी . एम . डावर 
अध्यक्ष 


7 -- 389GI/ 84 
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भारत का राजपत्र , विसम्बर 29, 1984 ( पाष8, 1906) 


[ भाग II - अण्ड 4 


30 जून 1984 को तुभम- पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भान 


मनसूची क 
मोगर पूजी 


विवरण 


इन वर्ष 


पिछले वर्ष 
२० 


र० 


. 


अभिरुन 
पांच पांच हजार रुपये के 1, 00, 000 शेयर . . . 
जारी और अभिदत 
पाच पाच हजार रुपये के 60, 000 शेयर (पिछले वर्ष - 50, 000 शेयर 


. 


. 


. 


50, 00, 00, 000 


50, 00, 00, 000 


30, 00, 00 , 000 


25,00, 00, 000 


- 


- 


( प्रायोगिक रित्त निगम अधिनियम, 1984 की धारा 5 के अन्तरांत मूलधन की पुनप्रदायगी और म्यूसम वार्षिक 
लाभाँश की अदायगी के नम्बरठ में भारत सरकार की गारण्टी प्राप्त ) . 


प्रवास 


( 1 ) पूरी तरह से प्रदत्त पांच -पांच हजार रुपये के 10,00, 000 सेमर 
( 2 ) पूरी तरह से प्रदत्त पांच -पांच हजार रुपये के 4, 000 प्रोवर (वितीय सीरीक ) 
( 3) पूरी तरह से प्रदत्त पांच - पांच हजार रुपये के 2, 692 ओवर ( तृतीय सीरीज ) 
( 4 ) पूरी तरह से प्रदत्त पाच - पाच हजार रुपये के 3, 308 शेवर ( चतुर्व सीरीज ) 
( 5 ) पूरी तरह से प्रदत्त पांच -पांच हजार रुपये के 10, 000 शेवर ( पत्रिी सीरीफ ) 
( 6 ) पूरी तरह से प्रवत्त पांच -पांच हजार रुपये के 5, 000 सेमर ( छटी सीरीष ) . 
( 7 ) पूरी तरह से प्रवत्त पनि - पान हमार रूपये के 3, 000 मेयर ( सातली सीरीज ) 
( 8 ) पूरी तरह से प्रदत्त पवि - पांच हजार रुपये के 10,000 गोपर ( पाठवीं सीरीज ) 
( 9 ) पाच पाच हजार रुपये के 10, 000 शेयर ( माँगी सीरीष ) 

प्रारम्भ में मात्र गर्ने प्रति शेयर पर १० 2, 500/ - और प्रदत्त 


5 ,00, 00 , 000 
2 , 00, 00, 000 
1, 34, 60, 000 
1 , 66 , 40, 000 
3 , 00, 00, 000 
2,50,00,000 
2,50,00 ,000 
5, 00, 00 , 000 


5, 00, 00, 000 
2, 00, 00, 000 
1 , 34,80, 000 
1 , 85, 40, 000 
5, 00, 00, 000 
{ 2, 50, 00, 000 
2, 50 , 00, 000 
2, 80, 00, 000 


2, 50,00, 000 


27, 80, 00, 000 


22, 60, 00, 000 


टिपणी : केन्द्रीय सरकार द्वारा म्मूतम गार्षिक लाभांश को गारण्टी भव संध्या ( 1 ) के लिए 2 1/ 4 % मन रम्या ( 2 ) पीर ( 3 ) के लिए 4 % और 

मय संन्या ( 4 ) के लिए 41 % तमाम संम्मा ( 5 ) से ( 9 ) के लिए 6 % है । 


मम् सूची 
रिब पौर प्रारमित निधियां 


30 जून , 1984 को तुलन - पास के 
साग संलग्न तथा उसका भाग 


विवरण 


पिछले वर्ष 


- 


- 


+ 


- . 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


( 1 ) सामान्य पारमित निधि ( मोचोगिक वित्त निगम अधिनियम, 1946 की धारा 32 

के मवीम ) 
पिछले तुलन -पत्र के भमुसार शेष . 
लाभ हानि लेने से प्रस्तारित 


243, 1, 75, 000 

8, 15,00, 000 


20, 64,13, 000 
3, 67 , 62, 000 


32, 66, 75, 000 


24, 51, 75, 000 


( 2 ) भारक्षित निषि ( प्रौद्योगिक गित निगम अधिनियम , 1948 की धारा 325 के प्रथीम 
( 3 ) दासम्म प्रारक्षित निधि ( पोलोगिक पित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 321 

के धीम ) . 
पिछले तुलन - पक्ष के अनुसार मेष . 
लाभ हानि लेखेमे प्रसारित 


1, 31, 03, 924 

80, 00, 000 


99, 00, 000 
35, 00, 000 


पटाइए: उपयोग की गई राणि 


1, 81, 93, 924 
34, 47, 537 


1, 34,00, 000 

2 ,06, 076 


1, 47,48,387 
- - -- - --- - ---- - -- - 


1, 31, 93,924 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


सा 


ग 


- - - - - 


- - - - - 


- - 
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( 4) विशेष रिजर्व [ प्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के अधीन 

पिछले तुलन -पास के ममुसार शेष 
लाभ - हानि .मेरे मम्तरित 


39,10, 75, 454 
113,13, 52, 547 
-- - - - - - - - - - 


27, 63, 50, 300 
11 , 47 , 25 ,154 


52, 24, 28, 001 


39 ,10, 75 , 454 


( 5 ) भारत सरकार से विशेष अनुदान 

पिछले तुलन -पत्र के अनुसार मेष 
ऋदितांत्सल्स बाफरमान के साथ समझौते की बसों के अनुसार प्राप्त अनुदान 


98, 82, 680 
76, 50, 000 


93, 02, 032 
75, 00, 000 


घटाइए:विशेष उपयों के लिए उपयोग की गई राशि 


1 ,75, 32, 680 
1 , 05, 18, 623 


1, 68, 02, 032 

69, 19, 362 


70, 14,052 


988. 2, 880 


88, 08, 63, 440 


6 6, 93, 27, 058 


भमुनूची ग 


30 जूम , 1984 को तुलन -पत्र के 
साब संलग्न सपा उसका भाग 


दीर्घकालीन ऋण 


विवरण 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


. 


1. बाँड ( भरक्षित - पौधोगिक पित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 21 के अधीन 

जारी भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त 
5 3/ 4 प्रतिशत मांड/ 1983 . 
5 3/ 4 प्रतिशत बांड/ 1984 
5 3/ 4 प्रतिशत बाँड / 1985 
6 प्रतिशत गांड 1986 . 
6 प्रतिशत मांड / 1984 . 
6 प्रतिशत मात्र/ 1985 . 
6 प्रतिशत मांड/ 1985 (द्वितीय सीरीज ) 
6 प्रतिशत बोर/ 1986 . 
6 प्रतिशत बांग /1988 ( तृतीय सीरीज ) 
6 प्रतिशत गार/ 1987 
6 प्रतिशत मांड/1987 (द्वितीय सीरीष ) . 
0 1/ 4 प्रतिशत बांर/1988 
6 1/ 4 प्रतिशत मार /1988 (द्वितीय सीरीज ) 
61/ 4 प्रतिशत मार/ 1989 
6 1/ 2 प्रतिशत मांड/ 1989 
63/ 4 प्रतिशत भार/1992 
6 3/ 4 प्रतिशत बार 1992 (द्वितीय सीरीज ) 
71/ 4 प्रतिशत बाँड /1996 
71/ 4 प्रतिशत बांग/ 1996 (वितीय सीरीज ) 
7 1/ 4 प्रतिशत गांग /1997 
71/ 2 प्रतिसत मार/ 1997 
71/ 2 प्रतिगत बाग / 1997 (दितीम सीरीष ) 
81/ 4 प्रतिशत बांग/ 1995 
83/ 4 प्रतिशत बाग/ 2000 
83/ 4 प्रतिशत बांड/ 2001 

प्रतिशत बोर/ 1999 . . . . . . 


11, 00, 67, 300 
13, 16, 67, 800 

7, 89, 08, 000 
11, 00, 12, 000 
12, 47 , 37, 800 
16, 54, 79,200 
19, 25, 05, 400 
32, 45, 87, 200 
19, 88, 73, 800 
25, 39, 45, 500 
33,00, 00, 000 
35, 01 , 54 , 000 
34, 93, 75, 000 
40, 06, 25, 000 
38, 50, 00, 000 
39, 60, 00, 000 
23, 92, 22, 000 
61, 05, 00, 000 
15, 53,00,000 
50,00, 00, 000 
59, 95, 00, 000 
79, 78, 00,000 
50,04, 80, 000 

30, 00, 00,000 
1 , 21 , 00 ,00, 000 


8, 80, 08, 800 
11,00, 67. 300 
13, 16, 87, 800 

7, 99,03, 000 
11 , 00, 12, 000 
12, 47, 37, 800 
18, 54, 70, 200 
19, 25 ,05, 400 
32, 45, 87, 200 
19, 88, 73, 800 . 
25, 39, 46 , 500 
33, 00, 00, 000 
35,01,54,000 
34, 93, 75, 000 
40 , 06, 25, 000 
38, 50, 00, 000 
39,60, 00, 000 
23,92, 22,000 
61, 05, 00, 000 
15,53,00, 000 
50, 00, 00, 000 
59, 95, 00, 000 
79,75, 00,000 


. 


. 


. 


भागे ले जाया गया 


88,54,40, 000 


689, 29, 68 , 800 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 
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[ भाग it - - 


4 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


1 


- 


1 


. 


H 


. HD 


विवरण 

- -- 


इस वर्ष २० 


पिछले वर्ष ६० 


. . 


. . -- - 


- - - - - 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


2 . उषार, 
( 1 ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक मे [ प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की घाग 21 ( 4 ) 

के मधीन ] 1 . 50 करोड़ की गमि के 6 3/ 4 प्रतिशत तवर्ष बाँड, प्रत्येक 4. 25 करोड़ रुपये की राति 
के 6 . 1/ 4 प्रमिशत तदर्ष मांस , 9 . 50 करीम इपये की राशि के 8 . 1/ 2 प्रतिशत तवर्षे बोस और 20 . 00 
करोड रुपये की राशि के 7 . 5 प्रतिशत नदयूं गाउ, 10 . 00 करोड़ रूपये राशि के 8. 3 प्रतिशन 

सद बांड और 29 . 00 करोड रुपये की राशि के 10. 7 प्रतिशत तवर्ष बोड । । 
( 2 ) भारत सरकार से [ मायोगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 21 ( 4 ) के मधीन ] 
. . ( 3 ) ऋवितास्तल्त बाफ रखबाइप के माथ समझौले की शतों के अनुसार भारत सरकार से 

( 4 ) विदेशी मुद्रामों में विदेशी साब संस्थानों से ( भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ) 


85 , 75, 00, 000 85 , 75 ,00, 000 

4,12, 38, 600 5 , 88, 19, 843 
5, 36,73, 100 4, 96, 03, 400 
62,75, 86 , 60759, 87, 77,074 


10, 37, 54, 38, 307845, 56, 89 ,117 


- 


- - - 


-- - . 


अनुसूभी म 


30 जून, 1984 को तुलन-पत्र के 

साग संलग्न तपा उसका भाग 


पाल देयताएं और व्यवस्थाएं 


विवरण 


पिछले वर्ष 


A 


६० 


क. पाल, वेमतायें 

( i ) फुटकर लेनदार 


23, 52, 46, 388 


21,15, 08, 473 


( ii ) प्रोद्भूत भ्याज परन्तु देय नहीं 
( क ) उधार 

( i ) भारत सरकार से 


11 , 34, 458 


12, 86, 487 


(ii ) विदेशी मुद्रा में विदेशी साख 

संस्थानों में 


2, 21 , 431 


2 , 00 , 511 


(iii ) अन्य 


6, 99, 882 


20, 55, 769 


14, 86, 988 


( 4 ) बडिरों पर । 


6, 64, 59, 918 


1, 53, 34 ,146 


6, 85 ,15, 687 


4, 68, 21 , 144 


( iii ) अग्निम गारंटी कमीशन 


1, 33, 178 


78, 395 


( iv ) विधिक प्रभार और मूल्यांकन के लिए प्राप्त प्रग्निम 


2, 92, 478 


5 , 34,334 


E6, 948 


1, 365 


( v) दावा न किया गया लाभांश 
( vi ) विषेगी साथ संस्थानों में विदेशी मुद्रामों में लिये गये 

ऋणों पर लगाए गए ब्याज में से उप- ऋणियों को लौटाई 
जाने वाली भारत सरकार की देय राशि 


3, 31 , 29, 487 


2 ,06, 48, 838 


8888, 029. 


ख . व्यवस्थाएं 

(i ) विनिमय उचिन लेव में अन्तर 
( ii ) उचंत खाते डाली गई रकमें 

( क ) म्याज 


82, 43, 580 


-1, 64,50, 871 


5, 50, 87, 827 


( ब ) वचममयता प्रभार 


5 , 014 


5, 014 


भाग try 


भारत का राजपन , विसम्बर 29, - 1984 ( पौष: 821106) 
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10 


इस वर्ष ० पिछलेंगा 


(ग ) प्रासंगिक प्रभार 


2, 37, 704 


2, 37, 704 


( घ ) गारंटी कमीशन 


1 , 66, 033 


4, 66, 03, 585 


5 


, 63,96, 578 


( iii ) कराधान के लिए व्यवस्था : 

पिछले तुलन - पत्र के अनुमार शेष 


30, 28, 27, 947 


23, 86, 74, 292 


जोड़िाए : वर्ष के लिए म्यवस्था 


10, 69,05,124 


9 , 70, 71 , 083 


40, 97, 33, 074 


३3, 57, 45, 375 


अटाइए : गत वर्षों में समायोजन 


8, 48, 48, 277 


3, 29, 17, 428 


32, 48, 84, 794 


30 , 28, 27, 947 


घटाइए : सोत पर काटा गया कर 


1, 97,12,152 


1 , 86,56, 020 


प्रदा किया गया भग्रिम कर 
लौटाया आमे बाला कर 


22, 25, 32, 215 


20, 57, 66, 566 


24, 22, 44, 367 


. 22, 40, 32, 988 


8, 26 , 40, 427 . 


7, 88, 04, 961 . 


( iv ) देय लाभाश 


2, 09, 41, 439 


1 , 60, 21 , 918 


- .19, 64, 87,648 


46, 90,40, 614 


अनुसूची स 


30 जून , 1984 की तुलन -पत्र के साथ 

संलग्न तथा उसका भांग 


अन्य देयताएं 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


विवरण 


(i) कर्मचारी कल्याण निधि : 

पिछले तुलन -पत्र के अनुसार शेष 


11, 00, 000 


9, 99, 680 


जोड़िए : लाभ - हानि से प्रतरित राशि 


1 , 50, 000 


1 , 00, 320 


12, 50, 000 


11,00, 000 


( ii ) प्रौद्योगिक विस निगम कर्मचारी भविष्य निधि 


3, 88, 34, 438 


3, 31, 76, 726 


( iii ) मौषांगिक विस निगम अधिनियम , 1948 की धारा 22 के अधीन जमा 


1 , 00, 00, 000 


5 , 00, 84, 438 


3, 42, 76, 726 
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प 


. 


30 जून , 1984 की दुसन -पत्र 
के साथ संलग्न तथा उसका भाग 


पुतएका मयों के अनुसार बाकस्मिक देवताएं 


विवरण 


पिछले वर्ष 


इस वर्ष 
१० 


( i ) पारदियो बीपीगिक ति निमम मधिनियम, 1948 की 

पारा 23 ( 1 ) ( ब ) के अधीन ] 


2, 67, 09, 705 


2, 32, 07, 438 


( ii ) विदेशी एम पाररिया चौधोगिक वित्त निगम अधिनिमम, 1948 

की धारा 23 ( 1 ) ( म ) पपीम ] 


1 , 38, 07, 088 


(iii ) मन की प्रयागगी के लिए बालमित कासिसी मन 


5 , 38, 393 


8, 18, 71 


4,10, 53,186 


2, 40,26,165 


30 जून , 1984 तुलन - पत्र के 
साथ संलग्न सबा उसका भाम 


रोकर बा कोष 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


रु० 


- 


- 


(i ) अमन कार्याक्षम तमा गीय पोर मावा कार्यालयों 

में रोक सबा टिकटें हाथ में 


45, 266 


52, 986 


( ii ) अंक हाग में तथा पानी 


सीम 


3, 81,00, 052 


4,04, 65, 235 


( iii ) बैंक में सेष 

( क ) चालू पाते में 


11, 54, 05, 648 


10, 60, 21 , 969 


विदेशों में 


20, 21,375 


96, 36, 831 


11, 74, 27. 223 


11, 56, 88, 800 


( 4 ) सादिकमा पाते में 
भारत में 


33, 25, 00, 000 


19, 98, 50 , 000 


विदेशों में 


4, 87, 26 , 611 


4, 22,87, 099 


38, 12, 26, 611 


24, 21, 17, 699 


49,86,53, 834 


35, 77, 78, 299 


33, 87, 89,132 


3 9, 82,84, 500 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . 


- 


. " - . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - - 
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निज ( लागत पर ) 


30 जून , 1004 कोसन - पसी 

साथ संलग्न सबा उसका भाग 


- - - 


- 


- - 


- 


विवरण 


पिछले वर्ष 


___1,21,00, 000 


1 , 21, 00, 000 


(i ) पौधोगिक विल निगम अधिनियम , 1948 की धाग 20 के अधीन 

कुछ वित्तीय संस्थानों की प्रारम्भिक पूजी/ शेयर 
( ii ) प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 23( 4 ) के अधीन 

( क ) प्रोपोगिक संस्थानों के स्टाक , शेयर , बाड तपा डिपर 
( 5 ) मेयरौं, सिगरी, मादि पर भवा की गई पाबंदन - मुद्रा 


31, 32, 49, 007 


28, 09,16, 942 

11, 78, 265 


31 , 32, 40, 007 


28, 20 ,95, 207 


( iii ) पौधोगिक रित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 ( ब ) के अधीन 

( क ) प्रौधोगिक संस्थानों के शेयर ममा पिर 


7, 87, 26, 266 


6, 97, 30, 813 


( ब ) योमरों के लिए प्रषा की गई भावेदन - मुद्रा 


6 , 000 


7, 67, 26, 255 


8. 97,35, 813 


(iv ) पौधोगिक मित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 23 ( 8 ) के अधीन 


चिर 


1, 74, 52, 450 


40, 76, 100 


भौगोगिक मित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 23 ( 1 ) 

परक के अधीन लिए गए शेगर 


11, 50, 03, 682 


9 , 01 , 46, 962 


13, 25, 40,112 


9, 43, 23, 062 


53, 46, 31, 374 


46, 81,54, 082 


( क ) कषित भिवेश 

पुस्तक मूल्य 

बाजार मूल्य 

( ब ) नियमों के पुस्तक मूल्म , जिनके मूल्य सपलाय नहीं है 
अनुसूची 


20,88, 07,839 21, 90, 85, 907 
30,21,06/ 249 63,03, 63, 064 
23, 67,13,536 23, 84, 88,176 
30 जून, 1984 को सुनन 

साथ संलग्न सपा उसका भाग 


पण तथा मसिम 


विवरण 


-- - 


- - - - - - - - - - - -- - - 
मतमा प्रतिम 
-- भारतीय मुद्रा में 
- रिवेसी मुद्रामों में 


982,18, 20 , 086802, 73, 88, 147 
63, 90, 45 ,641 0 , 89, 82711 


1066, 10, 66,692 


8 4,73, 40, 888 


11, 36, 86,102 
18, 17, 80, 314 


5 ,87, 28,987 
29,18,14, 832 


टिन्वणिमा : 
( क ) संस्थानों द्वारा देव ग जिनमें निगम के निदेशक हितगड हैं : 

(i ) नामित मिवेशक 

( ii ) निवेशक 
( 4 ) वर्ष के दौरान उन संस्थाभी को संवितरित ऋण की कुल रकम जिनमें भिगम के निवेशक हितबह 

( i ) मामित निदेशक 

( ii ) निदेशक 
( ग ) एन संस्थानों से मूलधन अपना व्याज की किस्तों की कुल प्रनिदेय रकमें , जिममें निगम के निवेशक हितमा 

(i ) नामित निदेशक 
(ii ) भिवेक्षक 


1,48, 43,673 
. 3,02,13, 235 


88, 99, 048 
5, 24, 33, 670 


1,10, 60, 706 


1 , 51 , 92,117 
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[ भाप Ita 


- 4 .. 


30 जून , 1984 की तुलन - पत्र के 

माथ संलग्न तथा उसका . भाग 


म्भिर परिसम्पत्तियां 


विवरण 


पिछग्ने वर्ष 


इस वर्ष 
९० 


1० 


1. 


पट्टे पर भूमि नपा भवन ( कार्य की प्रगति महित ) 
पिछले तुलन - पत्र के अनुसार मूल्य 

वर्ष के दौरान दिया 


2,55, 02, 308 
45 , 74, 002 


2, 04, 42, 449 
50, 59, 859 


घटाइए : अनसन तारीय तक मृत्यहास 


2 , 00 , 76, 210 
27,83, 688 


2 , 55, 02, 308 

12, 20 ,061 


निष्कर भूमि तथा भवन 
पिछलं तुलन - पान के अनुसार मूल्य 


2, 72, 91 , 624 


2, 42, 82 ,247 

69,50, 030 


1 , 27, 82, 452 


प . वीरान दिया 


59, 99, 810 


58, 32, 422 


घटाइए : अयनन तारीख तक मूल्यह्रास 


1, 87, 82, 262 

12,48, 108 


127 , 82, 452 

8,08, 004 


3. , मोटर कारें , साइकिलें , फर्नीचर , जुड़नार , फिटिम मावि 

पिछले तुलन - पत्र के अनुसार मूल्य 


1, 75, 34, 154 .. : , 1, 19174,448 


76, 65, 955 


58, 91, 478 


पर्ष के दौरान दिया/ समायोजन 


10, 53, 534 


18, 28, 839 


87,19,489 


. 


77,20, 315 


पगाए थेची मई/प्रयोग - रहित 


1 , 78, 358 


57 , 430 


घटाइए : प्रचंतन नारीब तक मूल्य लाम 


85, 40,931 
42, 12, 191 


76, 82, 885 
34, 56, 847 


4. कारोबार में नियोजित पंजी संविधानों के लिए अग्रिम 


43, 28,740 
1, 94, 89, 632 


42, 06 , 238 
2, 30,06, 515. 


209 


6, 86, 457150 


6 , 34, 69, 448 
-- -- - - -- - 


अनुसूची 


30 जून , 1984 की तुलन -पत्र के 

माथ संलग्न तथा उसका भाग 


भन्म परिसम्पत्तियाँ 


विवरण 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


ह . 


१० 


( क ) प्रोभूत ब्याज परन्तु देय नही 


6 , 31 , 010 


4, 66, 224 


H ) की में सावधिक जमा पर 
(ii ) हिचरों पर - 


61 , 882 


1 , 53, 091 


( iii ) ऋणों सपा अग्रिमों पर 


29, 34, 88, 213 


22, 67,83 , 622 
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विवरण 


- - - - - - - - - - - - - - - - . -- - - - - 


इस वर्ष १० 


पिछले वर्ष 


. . . - - - - - 


- - - 


-- 


- -- - 


- - 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


(iv ) अन्य 


31, 89, 308 


25, 43, 729 


29, 73, 70 , 413 


22,99,16, 886 


( ख ) सजनबदना तथा प्रावधान प्रभार 


29, 74, 417 


25, 47 , 897 


( ग ) • फटकर देनदार 


3,19,14, 935 


" 1, 97, 39, 118 


( घ ) मां नारियो को अग्रिम 


1 ,11, 27 , 417 


1, 14, 255 


( मैं ) पूर्वदन रनव 


1 , 72, 715 


2, 13, 092 


( च ) स्टाफ कल्याण निधि की नियल परिसम्पत्तियां 


11, 00, 000 


9, 98, 680 


( छ ) " कम्पनी मा ( ग्रायकर पर अधिभार ) याम्ना, 1983 " के अधीन ममा 


21 , 87, 625 


न ) मोखिम पंजी प्रतिष्ठान को ऋण ( पाज - मुका ) 


2, 39, 80, 600 


2, 10, 55, 300 


( स ) जमा 


51, 14, 438 


24, 87, 821 


37, 39, 42, 360 


28, 60,73, 627 


यनुसूची 


30 जून , 1984 को तुलन - पत्र के 

साथ संलग्न तथा उसका माग 


धुतरफा मदों के अनुसार संघटक अाभार 


- - 


- - 


- - - - drivar 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


विवरण 


इस वर्ष 

रु० 


पिछले वर्ष 
रु० 


- 


( प्रा ) गारंटियां [ प्रौद्योगिनः वित्त निगम अधिनियम , 19.13 की धाग 

23 ( 1 ) ( गण ) के प्रधान 


2, 67, 09,705 


. 


2, 32, 07, -- - 


( ख ) विदेशी ऋण गारंटियां [प्रौद्योगिक विन निगम 

अधिनियम . 1918 की धारा 23 ( 1 ) ( ग ) के अधीन ] 


1, 38, 07,088 

5 . 36, 393 


( ग ) मलधन के लिए प्रास्थागत फ्रांमिमी ऋण 


8, 18, 717 


- - - ... . 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


. . . - - 
अनुसूची म 
30 जून , 1984 को तुलन - पन के 
माथ संलग्न तथा उमका भाग 
टिप्पणियां लेग्से का भाग 
( कोष्ठकों में पिछल वर्ष के प्रांक है ) 


1. निगम , तलन -पन में दर्शाया गई येयसामों में अतिरिक्त , निम्न 

लिजित के गान्ध में प्रासंगिक MT में उत्तरमागी है :--- 
( क ) दवाया हामवारी संथिवा [ प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 

194. १ की धारा 23( घ ) प्रधान] 108. 8.5 लाख रुपये 

( 537 , 50 लाख काय ) । 
( ख ) निषेश म्प में अंगमः प्रदन शेयरों के लिए प्रभावित गशि 

[ पौगोगिक विन निगम अधिनियग , 1918 की धारा 23 
( घ ) नया 23 ( च ) के अधीन ] 41 . 11 लख रुपये 

( 29. 17 लाख रुपये ) । 
8 - 389 GJ/ 84 


___ 4, 10, 53, 188 2 , 40, 26, 155 
( क ) (1 ) निगम द्वारालिए गए विदेशी मुद्रा बणों (ii ) उनमें से 
उप -ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण (iii ) बैंकों में विदेशी 
मुद्रा खातों में शेष प्रौर ( iv ) विदेशी मुद्रा के लिए की गई 
हामीवारी के सम्बन्ध में प्राकस्मिक देयताएं , सभी के लिए 
शेष , 30 जून , 1984 को लागू टेलीप्राफिक ट्रांसफर विक्रय 

दरों पर भारतीय मुद्रा में अभिव्यक्ति किया गया है । - 
( ग्न ) मुद्रा विनिमय दरों में उतार- चढ़ाव के कारण होने वाले लाभ 

यदि काई हों , का प्रत्येक ऋण के लिए गणन , विदेशी साख , 
सम्यानों द्वारा लिए गए ऋणों को पूर्णत : अवा किए जाने तथा 
उस ऋण से वित्तपोषित संस्थानों को दिए गए ऋणों की 
पूर्णम: वसूली हो जाने के पश्चात् ही किया जाता है । प्रत्येक 
ऋण के लिए , उक्त उतार- चढ़ावों के कारण होने वाली 

नियों , यदि कोई हों , का गणन उक्त ऋण के निगम द्वारा 
पूर्णत : अदायगी हो जाने पर ही किया जाता है । इस , वीरान , 
( i) विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली तपा पुर्नमवायगी ; 
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( ii ) वर्ष के अन्न मे विणी मद्राप के सपरिवर्तन ; तथा 

t , दातव्य प्रारक्षित निधि गया भाम गकार में पाग्न विणेष धन 
( iii ) थकों के विदेणी मद्रा ग्यानों के लेन- देन से सम्बन्धित 

दान में से 30 जून , 1984 तक 33 . 92 लाम्ख माये ( 30 . 70 
विनिमय- अम्मर को " यिनिमय उनंत खाता अन्तर " में रखा 

लाग्न रुपये ) का मांशिक उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रूप 
गया है । विनिमय हानियों के म्प में जेन्द्रीय मे प्राशिफ प्रति 

में कुछ नानीकी मनाहकारी संगठनों को शेयरपंजी में अभिदान 
पूर्ति के लिए प्राप्त हए योगदान को भी उक्न खाते में जमा 

कर किया गया है । अत . इम राशि का निगम * "निवेश" में 
किया गया है । 

गणन नहीं किया गया है । 
3. निगम के पक्ष में विरुद्ध कुछ मामलों के मम्बन्ध में प्रायकर 

7. तुलन – पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों में 1029 . 86 लाख 
विभाग/निगम ने प्रपीन/संदर्भ किया है । इस सम्मन्ध में वित्रा 

रुपये ( 821 . 34 लाग्न रुपये ) की राशि बकाया थी , जिनको कि 
वाम्पद देयता 40 . 60 लाख मपये ( 110 . 60 लाग्न झपये ) है । 

वेन्द्रीय गज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है । अभी यस नय 
वर्ष के लिए कर देयना की ठगम्था निगम दाग अपनाए गए 

नही हो पाया है कि मायने में में अथवा गागाटरी में उफ्न 
वाष्टिकोण के प्रन मार की गई है । 

गणि का कितना हिम्मा बमूल हो सकेगा । इसके अतिरिक्त , 

नालन - पत्र की तारीख को 85 . 37 लाख रूपय ( 868 . 89 
4. फूटकर लेनदारों में 62 . 77 लाख रुपये ( 57-4 . 14 लाख 

लाख रुपये ) की गश घुछ कम्पनियों पर बकाया है जिनकी 
रुपये ) की राशि उग बांडों से गम्बन्धित है जो परिपक्व हो गए 

देयताएं औद्योगिक ( विकाग एवं विनियमन ) अधिनियम , 1951 
है परन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है "प्रथना अदा नहीं किया 

के अधीन अवरुद्ध कर दी गई है । 
गया है । 

8 ( क ) जिन मामलों में निगम की वसूली की गम्भावनाएं कम 

प्रांकी गई हैं , उनमें ब्यान, बचनबद्धता प्रभा और कमीशन प्रादि 
5 . प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धाग ::.3( घ ) और 

से प्राय का गणन नहीं किया गया है । 
23( म ) के अधीन निगो में 68. 43 लाग्च माये व गशि 

( ग्व ) जिन मामला में निगम ने मायालय मे अादेश प्राप्त किए हैं । 
( 45. 7] लाग्न .. ) ना कुछ नियों को पापर पनी में 

उनमें ऋणों और अग्रिमी पर व्याज फेवल राशि के प्राप्त हो 
नियाजिम की गई है और जिन्होंने या नो नछक परिमान कर 

जाने पर की गणन किया आना है । 
दिया है अयत्रा करण है प्रार. का स्वग्ध पम्पनी में मिलाये 
जाने का प्रस्ताव है । यदि इस सम्बन्ध में काई हानि हुई तो 

५. पिछले वर्ष के अविडो को पाल वर्ष के प्रांगाष्टों से तुलनात्मक 
उसका गगन अन्तिम अदायगो पानाने या निलाल पूरा हाने के 

बनाने के उद्देश्य के लिए आवश्यकतानुरूप पुन एकत्रित किया 
पश्चात् निया जाएगा । 

गया है । 


THE INSTITUTE OF COST AND WORKS 

ACCOUNTANTS OF INDIA 

tilcutta, the 26th November 1984 
No 18 . ( IVR( 105 ) 84. - It is hereby notificd in pursuance 
of Regulations of the Cost and Works Accountants Regulations 
1959 . that it Xi l cise ot the power s confcrred by Regulation 
17 .41 The Sil Rimini is , the Council al t ic Institute of Cost 
.!id Works Accountants of India has restored to the Registered 
Ir I Thor s the one oi Mu na ! Kumar Dirt Sharma, 
MI CUM AICWA, “ (Gula Bhawan " . Port Blair Line , P . () 
BITTEE Aore 743 101 , ( METhership No. M10751. with effect 
1101) 16th November 1984. 

D . C . BHATTACHARYYA 

Secretary 


STATE BANK OF INDIA 

CENIRALTI TE E 

Bumbuy , the 12th December 1984 
No . ODM 59172 , — In pusuan er rif Regulation 76 ( 1 ) of the 
State Bank of India General Regulations 1955, framed under 
Section 50 of the State Rink [ rug Act 1955, the Excuive 
Conmittee of the Central Board horoby 11. hories the under 
noted cmployces to exercise the following signing puweis : - - 
( 1 ) To siyn racing foot clepsit . lndered in cash or 

chequcs in current arounts CCCreding Rs. 2000/ 
as well as ta siun Cirih re . p ? prs ckp sils in Savings 
Banks Acounts . Reetrine Deriosk Accounts and 
Jauta Deposit Iccounts for (11011n1s not exrerill17.8 
Rs. 2000/ 

Teller s ill lvranches , 
( 2 ) To sion cash triprs of Rank (1s Hell as Government 

( Counts for amount at Cen Rs . 10000 / - : 

Deputy heid cashiers at branches . 
( 3 ) To sign routine prinidad mudvice s 10 constituens oilier 

hanks etc . pritaining lote concerned (mployee s 
desk , as may be (anthor :ind myte Mirnamng Direct ?! 
from time to time : 

Clerinl staff at branches. 
( 4 ) Thrindrhitrrtit rultitsto Customers on the Bink s 

standard furnis par amount nnt ereceding Rs. 
2000 - : 

Clerical staff it branches . 
( 5 ) TV si yn cush receipts on Rank as hidlas Gurfrunicuit 

accounts for amounts 1:01 xXCced !ng Rs. 3000 !- : 
Cashiery at branches , 

By Order of the Execillive 
Committee of the Central Board 

A. S. PURI 
Maniging Director 


OMICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND 
COMMISSIONER 9TH FLOOR , MAYUR BHAWAN , 

CONNAUGHT CIRCUS, 

NEW DELHI 
New Delhi, the 14th December 1984 
No. P .ILLAdm.CRII16163 ) 79AP. - - ] n exercise of the 
powers conferred by sih sprun ( 7 ) of section 5D of the 
Employees Providen Funils and Miscellancous Provisions 
Act , 1952 119 of 1952 ) . the Central Board, with approval of 
the Central Governinent hereby makes the following regula 
Lions further to amend the employees Provident Fund . ( Staff 
and Conditions of Service ) Regulations 1962., namely : 
( 1 ) These Regulations inav lyc caller the Employcs Provi 

dent Fund ( Stall and Corditions of Service ) 

ment ) Regulations , 1984. 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 

cution in the Official Gazetic , 
2 . In the Third Schedule tu the Employecs Provident Fund 
( Staff und Conditions of Service ) Regulations, 1962 , in the 
Table below paragraph 3 
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( a ) guinst scriul No. 3 relating to the post of Assistants 
( HedylotiCT S Ollict ) gainst the only 2516 after 

21. The rules amended the nutilication No. Adm . (R - II ) | 
the words " Stenographers ( Junior ) , the words anul 

1407) :80 /351, dated the 23- 12 - 1980 . 
Assistant already promoted on seniority bilsis over 

22 . The rules HD10ed vide G . S . R . No. Nil dated the 7th 
whom any post falling under examination quota 
exists shall be inscrledi ; 

November , 1981 published in the Part- III Section 4 

in the Gazette of lodiil. 
( b ) against serial No : 4 relating to the post of Head 
Clerks ( regional Oflices ) , against the eniry 25 , 

B . K . BHATTACHARYA 
ailer the words Stenographers ( Junior ) , the words 

Central Provident Iund Commissioner 
and Head Clerks already promoted on seniority basis 
over whom any rost filling under examination quota 
exists shall be inserted . 
B . K . BHATTACHARYA 

UNI I TRUST OF INDIA 
Central Provident Fund Commissioner 

Bombay , ihe 10th December 1984 
FOOT NOTE : 

No. UT 145 DPD ( P & R ) 89 84 - 85 . — The provisions of the 

Incone Unii Scheme 1985 ( Cumulative and Non - Cumulative ) 
1. Original rules publishcd in Ne Gazette of India , Part formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act , 
II, Section 31i) dated the 1911. Mya , 1962 vide G .S . R . 

1903 are upblished hercbelow for 2eneral information . 
No. 691 

TIIE INCOME UNIT SCHEME 1985 
2 . The rules amended vide G .S .R . No . 1483 dated the 

CUMULATIVE AND NON -CUMULATIVE 
15th September , 1963 Plib !ited in the Gazette of 

in exercise of the powers conferred by Section 21 of the 
India Part JI. Section 3 , Sub - Section ( 1 ) dated the 

Unit Trust of India Act, 1963 ( 52 of 1963 ), the Board of 
11h September, 1963. 

the Unit Trust of India hereby makes the following Unit 
3 . The rules amendel vide G .SR . No . 592 dated 

Scheme : 
31- 3 - 1964 published in the Gazette of India , Part II , 11) Nhon uile and Commencement : 
Section 3 , Sub - Section ( 1 ) dated 11- 4 - 1964. 

( 1 ) The s Scheme shul he called the Income Unit Scheme 
4 . The rules amended vide G . S.R . No. 896 dated the 

Cumulative and Non - Cumulative ) , 1985. 
2nd Junc, 1966 , 

(2 ) 11 shall come into force on the 1st day of January 

1985 . 
5. The rules amended vidc G .S . R . No. 1824 Juted the 

13 ) Units will be on sale valy Juring the months of 
22nd November, 1966 . 

Panuary and Februiwy 1985 . 
6 . The rules amended vide G .S .R . No 127 published 

( PM1 . d that the Chairman or the Exccutive Trustee 
in thc Gazette of India . P :111 -II, Section 3. Sub -section may suspend the rule of units under the Scheme at any 
( i ) dutccl the 17th January , 1967 . 

line cven belore the expiry of the two months period by 

biving a week s notice in such newspapers as may be decided . ) 
7 . The rules anended vide G .S .R , No. 127 published in 
the Gazette of Indu , Part-11, Section 3, Sub - section 

( 11 ) Delimons : 
(i ) dated the 28111 January, 1967 . 
8. The rules amended vide G S .R . No. 787 daldd the 16th In this Schenc, unless the context wthe wise requires - 
May, 1970 . 

(a ) thc " Act" meads the Unit Trust of India Act, 1963 ; 
9. The rules amended vide G .S .R . No. 155 dated the 

10 ) "acceptance ditc " with refrence to an application 
71h August 1971, 

masie hy an applicant to the Trust for sale or re 

purchase of Units by the Trust means the day on 
10 . The rules amended vide U .S .R . No. 1602 dared the 

which the Trust, after being satisfied that such 
301h Octobcr , 1971. 

anplication is in order , accepts the same ; 
11 . Thc rules amended viile ( SR No . 149 dated the 

10 ) cligible institution " means a Charitable or Religious 
7th January , 1972 . 

I rust or Ludowment which is administered or con 

trolled or supervised by or linder the provisions of 
12 . The rules amended vild G .S .R . NO . 88 daled the 

any Central 01 Stale Enoutoient, which is for the 
8 - 1- 1972 

time xing in for or il Sucicty registered under the 

Sollentis Registration Act, 1860) engiged , as one of 
13. The cutes intended vide ( .. S .R . No. 533 Jatul the 

is drivijies in frihejini Ur protecting the welfare 
26 - 5- 1973 

llll advancement of interest of handicapred persong, 

chverly persons or widows. 
14 . The rules amended vide G S .R . No. 5.17 Jated the 
26 - 5 - 1973 

Idi number of uits 10 hu in issue " means the apgle 

yate of the number of units sold and outstanding ; 
15 . The rules amended vide G .S.R . No . 591 dated the 
2 -6 - 1973 . 

10 ) " rezoyniscul stock crchange " means a stockexchange 

which is for the time being l ecognised under the 
16 . lho rules amended vide G .SR . No. 645 dated the 

Securities Contracts ( Rogulation ) Act, 1956 (43 of 
16 - 6 - 1973 . 

1956 ) ; 
17. The rules amended vide Govt. s notification No. 19. 

(1") " Resulations" menns Unit Trust of India General 
( 30 ) 69 - P ) . I dated 17 - 6 - 1975. 

Regulations , 1964 made under Section 43 ( 1 ) of the 

Act ; 
18 . The rules amended vide notification No. A - 120181674 
PF. I dated 25 -8 -76 . 

( 9 ) " unit" means on 11n .liviles share of the face value 

of Rupees one hundred in the unit capital; 
19. The rules amended vide G .SR. No. 645 dated 16 -6-77. 

( h ) all Oiher expressions not defined herein but defined 
20. The rules amendet vele (GSR . No . Jisted the 

in thc Act shall have the respective meanings 
28 - 10 - 1978 , 

assigned to them by the Aut. 
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(DI) Face value of each unit : 

( 3 ) VI 1 ? t fur units repurchased by the Trust after 

ucductions if any shall be made us early as possible 
The facc value of cach unit shall be one hundered rupecs. 

ulicr to acceptance date in such manner as the 

ipplicant may indicate in the application . No interest 
( IV ) Application for units : 

shall, on any accouni, bu puyable on the amount due 
1 (a ) Applications for units may be piade by the following 

tu 1 : pp . 121 the cost of somitince ( include 

ing postage or of realisation of chequo or draft sent 
classes of persons : 

by the Trust shall be borne by the applicant. 
(i) one individual or two individuals none of whom is 
a minor ; 

VII. Restrictions on sale and repurchase of units 
( ii ) a parent step -parent or other lawful guardian on Nolwithstanding anything contained in any provision of 
behalf of a minor . 

the scheine, ilic Trust shall not be under an obligation to re 

puchage units : 
1 ( b ) An Eligiblo Institution as defined under the Scheme. 

(i ) on such days as are not working days; and 
( 2 ) An application shall not be made jointly on behalf 
of a minor and Another person , Applications in the names of 

( ii ) during the period when the register of unitholder , 
two individuals can be either on joint basis or either or survi 

is closed in connection with ( as notificu by the Trust ) 
vor basis . 

the annual closing of the books and accounts. 
3 . Applications shall be made in such formy as may be 

Erplunu.ion . — For the purposes of this scheme, the 
approved by the Chairman of the Trust. 

terin " working day" shall mean a day which has note 

been either ( i ) notified under the Negotiable Instru 
4 . Applications shall be for a multiple of 10 units subject 

ments Act, 1881, to be a public holiday in the State 
to a minimum of 20 units and a maximum of 1000 units. 

of Maharastra or such other Statcs where the Trust 
Provided that in the case of an application by an eligible 

tas is ollicers; or ( ii) notified by the Trust in the 
institution the minimun shall be 20 units and there shall be 

Gazette of India as a day on which the olllce of the 
no maximum , 

Trust will be closed . 
$ . (i ) The payment for the units applied for by an appli 

VIII, Siile or purchase to be as on the acceptance dute 
cant shall be made by him along with the application 
in cash , cheque , draft or postal order. Cheques and 

The sale and repurchase of units by the Trust shall be AS 
drafts should be drawn on branches of banks with 

on tho acceptance date at the respective prices prevailing on 
in the city where the office at which the application 

thul date . 
is tendered is situated . 
( il ) If the payment is made by choque, the acceptance IX . Sale and repurchase prices 
date will , subject to such cheque being realised, be 

( 1 ) Tho units shall be sold at Rs, 100 - both in January 
the date on which the cheque is received by the 

and February 1985, 
Trust or by a designated branch of authoriscd bank . 
If payment is made by draft or postal order, the 

( 21 The price at which a unit will be repurchased by tlic 
acceptanco date will, subject to such draft or 

Trust hercinafter referred 10 as " thc repurchase 
postal order being realised , be the date of issue of 

Price " shall be determined by the Trust on 15th of 
auch draft or postal order provided the application 

every month for the next working day, if that day 
is recelved by the Trust or i designated branch 

happens to be a holiday ) and shall apply to repur 
of authorised bank within a realisel time. If the 

chases in the sucecding month , 
amount tendored by way of payment for the inits 
applied for is not sufficient to cover the amount 

13 ) The repurchase price shall be arrived at by dividing 
payable for the units applied for the applicant shall 

the value ( determined as hereinafter indicated ) as 
be issucd such lower number of units Es could he 

ut the closc of business on the working day on 
issued under the schemc, the balance due to him 

which the repurchase price is determined , of the 
shall be refunded to him at his cost in such manner 

assets pertaining to this schonie , reduced by liabilities 
as the Trust may deem fit . 

pertaining to this schemc (not being contingent 

liabilities or liabilities in respect of the unit capital 
( iii ) A unit certificate will be sent by registered ros 

including reserves , if any ) as at the close of business 
with or without acknowledgement due to the addresy 

on the said working day , by tho number of units in 
given by the applicant and the Trust will not in ur 

issue 43 at the close of business on the said dav . 
any liability for loss , damage , misdelivery or non 

deducting therefrom such yum as in the opinion of 
delivery of the unit certificate , so sent. 

the Trust is adequate to cover brokerage, commission , 

truyes, if any, stamp duties and other charges in re 
V . Sale of units : 

lation to the realisation of investiments by the Trust 

and adjusting downwaits the resulting price by jou 
" The contract for salc of units by the Trust shall be deemed 

more than ten paise per unit, 
to have been concluded on the acteptance date . On such con 
clusion of the contract for sale , the Trust , shall as soon 

141 The repurchase price of a unit shall be arrived at 
thercafter as possible, send , the applicant an acknowledgement 

on the basis of the material available with the Trust 
thereof. As soon as possible thereafter the Trust shall issue 

on the day on which the repurchase price is arrived 
to the applicant one unit certificate representing the units sold 

at . 
to him , or, if the applicant go desires, such number of certi 
ficates for such denomination in multiples of 10 as he may 

( 5 ) Notwithstanding anything containcd to the contrary 
Anecify , provided each certificate shall be for a minimum of 

su sul - clauses ( 2 ) , ( 3 ) and ( 4 ) when the Trust is 
20 units. 

satisfied that in the interest of the Trust, the unit 
VI. Repurchase of units : 

holders and of the continuance und growth of the 

Scheme, it is necessary or expedient to do so . the 
( 1 ) The Trust shall not repurchase units before 1st 

Trust may determine the repurchase price at a rate 
January 1988 . 

which may not necessarily he in accordance with the 

provisions of sub - clause ( 3 ) and any such determina 
( 2 ) The Trust shall during the currency of the Schene 

tion shall he deemed to be in the interest of the 
on and after 1st January 1988 repurchase at the 

Trist and the unitholders . 
repurchase price then prevailing on receint by it of 
the unit certificatelo with the form on the reVETAC 

( O ) Notwithstanding anything contained to the contrary 
thoroof duty filled in provided all thn rits cum 

ill sub - clause ( 2 ) , the Trist may determine the 
prised in tho certificates are tendered for repurchACA 

repurchase price on any date other than the 15th 
No partial repurchase of units represented by the 

day of a month and inay deem any price fixed by it 
unit certificatels shall be permitted . 

effective for such period as it may deem fit. 
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( 7 ) In the cvent of a termination of the Schcmc in the and binding notwithstanding that, before the issue thereof 

manner as specified in , Clause IV horeof tho any peson whose nimillin Ppill s mercol, muy have 
Trust shall deterining the repurchase price by valuins ccasual tu be it penul Muthoriscatto yn unit certificutes on 

behalf of lic ( l ust, troviuuel thuit sirould the unit 
the assets pertaining to the scheme as at the close of 

certi 
business on the date notified for termination reduced ficate so prepared contain the siguille of an authorised 
by the liabilities pertaining to the scheme and person who however is dead at the time of issue of the 
dividing them by the number of units outstanding and ccrtificate , the Irust may by u mcthixi considered by it as 

nost suitable , 
cleducting there from such suim as in thc opinion of 

cance the 19 . ure of such a person 
the Trust is adegunte to cover brokerage, commission , uppearing on the corlihcute and live the signature of any 
taxes , if any, stamp duties and other charges in other authorised person allixed to it. The Unit certificate so 
relation to rcalisation of investmçnts by the Trust 

issue shall also be valid . 
sind other neljustments and the experiturc in connec 
tion with the closure and payment of the distribution 

XIV . Trusts not to be recognised regarding unit certificate s 
to the unitholders of the assets in respect of the 
scheme. In such an event the repurchase pricey 

The peryon who is registered as the holder and in whose 
shall in lition to the par value hear the other 

naine a unit certiiicate bay Dann issued shall be the only 
distributable c0 : 11ponent of ih : usct per iinit arrived 

person to be recognised by the trust is the unitholder und 
at by the Trust in a inunt satisfactory to its audi 

as having any right, title of interest or to such unit 
lors and as the Boure may approve. 

certilicate in the units which it represents ; and the Trust 

muy recognisc such uniiloluer as absolute owner thereof 
X . Publication or final repuri Iwe prin 

und shall not be bound by any notice to the contrary or to 

lako notice of thc cxecution of any tillst or, save us herein 
( a ) The Trust shall , as early as possiblc nfler the 

exprcssly provided or us by some court of competent 
determination of the repurchase price . publish in jurisdiction Oideiud , to lucogni c 217 trust or cquity or 
Such manner as il niay decm lit, the repurchase price other interest illecing the title to any unit certílıcale or the 
of units . 

units thereby represenlcd . 
( b ) Upon termination of the schenre in the manacr pro 
vided in use XXVI licicoſ the Trust shall as carly 

XV . Exchange of unii artificult s and procedure when 
as possible after determining the repurchase price 

Certificate isn iluled , defraccal , lost cte . 
publish it in such matiner as it may dcem ſit. 

( 1 ) In case any unit certificate shall be inutil .ited or 

worn or defaced , tlu Trust in it s discretion , may 
XI. Tulnailon al assets portaining to this Scheme 

issue to the person entitled a new unit certificate 
( 1 ) For the purpose of valuation of the assets under 

representing the sitme 88 epato number of units 
sub - clauke ( 2 ) of Clausc IX , the assets shall be 

als the multilated or worn or defaced unit certiñcatc . 
classilicd into : ( a ) cash . (1 ) investinents , and 

In case any unit certificate should be lost , stolen 

or destroyed , inc Trust m y , in its discretion , 
( c ) other asscts. 

issuo to the person triizled it new unit certificate 

in lieu thereof. No such new unit certificate 
( 2 ) Investnants shall be valued by taking : 

shall be issued unless the applicant shall previously 
( A ) (a ) the lozing prices on the stock cxchange as ou 

have 
the working day on which the valuation is made 

( i) furnished to the Trust evidence satisfactory to 
of the securities held by the Trust pertaining to 

it of the mutilation , weuring out , defacement , 
this Scheme; Provided whcic a security is quoted 

loss , tucit or destriction of the original unit 
on more than one stuck exchange , the manner 

certiticutc ; 
of detertnining ihe price of such security shall 
he decided by the Trust ; 

( ii ) paill all expenses in connection with the 

investigation of the facts : 
( b ) where any investment was not, during the rele 
vant period , deall in , or quoted on any recoe 

( iii) (in case of mutilation or wearing out or defacc 
nised stock cxchange , such valuc , as the Trust 

ment ) producell and surrendered to the Trust 
may , in the circumstances consider to be thc fair 

the mutilated or worn out or defaced unit 
value of such investment; and 

certificatz ; and 
( B ) adding hercto ; - - 

(iv ) furnished to the Trust such indemnity as it 

muy require 
( a ) in the case of interest earning deposits, interest 

The Trust shall not incur any liability for 
accrucd but not received ; 

issuing such certificate in good faith under 
( b ) in the case of Government securities and dcben 

the provisions of this clause, 
tures , interest accrued but not received ; and 

( 2 ) Before issuing any certificate under the provisions 
( c ) in the case of preference shares and equity 

of this clause , the Trust may require the applicant 
shares quoted cx - dividend , uny dividend declared 

for the unit cvililicate to pay n fee of Rupee one 
but nof received . 

per unit cortificate iss } liy ii ialth r with a sun 

sufficient in the opinion or the Trust to cover 
( 3 ) Oiher assets shall be valued at their book value . 

stamp duty. if any, 09 oth s charges or taxes 

including postal registration charges that may be 
XII. Form of mil certificac 

pavabile in connection with the issud and despatch 

of such certificate . 
Unit certificates shall be in Forenilinced hereto , Euch 
unit certificate shall bear i distinctive sluzber, the number 
of units represeuted by the certificate and the name of the 

XV1. Register of uithollers 
linitholder , 

The following provisions shall have effect with regard tu 

the registration of unitholder s 
XIII. Manner ol preparation of m ecortificate 

( 1 ) A register of the unities shall be lept by the 
The unit certificates may be engraved or lithographed or 

Trust ut its Head Ollicc and there shall be entered 
printed as tho Boari inay, from time to time, determine 

in the register : 
and shall be signed on bobolf of the Trust by two persons 
duly authorised by the Trust. Fver r 2017 noiure 17:11 

(a ) the aumes and addresses of the unitholders ; 
cither be automarhi or Olay toy etccted by a mechanical 

(b ) the distinctive number of the unit 
methol, No uit l itiliconto I ll be valid unless and until 

certificate 

and the number of units held by every such per 
it is so signed . Unit certificates so signed shall be valid 

yon ; and 
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certificate . Provided that nothing herein contained 
shall allect any right which any other person may 
hain ag12:1$ $ 4C ) survivor in respect of the said 
unils . 


( 2 ) In the event of death of a single holder, the 

nonince shall be the person recognised by the 
Tust as the person cntitled to the aniont payable 
by the Trust in respect of units under the 
Rcgulations . 


( 3 ) In the absence of a valid nomination by a single 

unitholder, the executor or administralors of the 
decum unitholder or å holdur of succession certi 
ficate issued under Pure X of the Indian Succession 
Act, 1925 139 of 1925 ) shall be the only persons 
who may be recognised by the Trust as having 
any title to the unit . 


( c ) the date on which such person became the 

holder of thc units standing in his name. 
( 2 ) (i ) If & unit certilicate stands registered in the 

11.2. 17es of two R1,007" . Such persons shall be 
cleemcu to hold the Wit certificates jointly 
und a discharge by the person first named in 
the registr vi the unit holuli s shall, its regards 
receipt of amourils Jue in respect of such 
units, divhuge the Trust in respect of such 

amounts , 
( b ) Where two individuals, none of them being 

a minor, apply for issue of unit certilicatc in 
their lavour and ru n the application 
that cithe. of them should be permitted 10 
deal with the units, the Trust shall record in 
its books suitable tries to take note of 
such requu ls ; and which a unit certificate hos 
been issued in such circumstances , then either 
of the hollers shall be entitled to deal with 
the unit l epresented by such certificate , anal . 
11 discharge by eities vf such persons shall. 
as regards receipt of nourity due in respect 
of such units, discurge the Trust in respect of 
Such amounts . 
Provided that the income distribution dcclared 
in respect of the units represented by such 
certificates Sill Le paid to the person first 

named in the register of unitholdi i s. 
( 3 ) Any chiage of name or widles on the part of 

irtly un lb der Will be notificI 10 the Trust, which , 
on bring Sittisarl of such chwe aud on COM 
pliance will ruch l ormalities 29 it my require , 

shull : )1c ! the register ilccorlingly . 
( 4 ) Event when the Icgister is closed in accordance 

with provision is that heh : 15 hcreinafter c011 
tained , the register shall during business hours ( sub 
ject to such reasonable restrictions as the Trust may 
impos - but so that no le is than two hours on each 
business day shall be i !lolcd for inspection ) be 
Open to insprction by any unitholder without 
charge. 


( 4 ) Auy person becoming entitled to a unit consequent 

upon the death or burkruptcy of a unitholder may , 
un producing such evidence is to his title as the 
Tiut shall considcs sufficient, be paid the repur 
chase Vlue of all units to the credit of the decea 
sed at the repurchasc price ruling on the date on 
which all the formalities in connection with the 
claim have been complied with by the claimant. 


XIX . Arplication on behalf of minors 


( 1 ) An adult individual being a parent, step -parent or 

other lawful guardian of a minor may apply for the 
units and deal with them in accordance with and to 
the oxtent provided in sub -section ( 2A ) of Section 
21 of tho Act and in this scheme. 


( 2 ) Such Adult while applying for units shall furnish to 

the Trust in such manner as may be specified , proof 
of age of the minor and the capacity to hold and 
deal with units on behalf of the minor . 


Provided that the Trust shall be entitled to act on 
the statements made by such adult in the application 

form without any further proof . 
XX . Transfer of unlis 


No transfer of units issued under this 
permissible . 


scheme shall be 


XXI. Nomination by unlilolders 


( 5 ) The register will be clearl at such times and for 

such periods as th : Trust may from time to time 
determinc provided that it shall not be closed for 
more than 60 days in any one ves; the Trust 
shall give notice of such closure by dvertisement 

in such newspapers as the Bourd may direct. 
(6 ) No notice of any trust express, iniplied on 

constructive shall be entered on the register in res 

pect of any unit . 
( 7 ) Application by Rustratior o cligible institutions 
(2 ) In cligiblc institution may be registered as a 

unitholder. 


( 1 ) Unitholders holding singly may exercise the right to 

make or cancel a nomination to the extent provided 
in the Regulations . 


( b ) Applications by eligible institutio : s shall be 

nccompanied by the relevant documents 
showing the applicants competence 10 invest 
in units , such as Memorandum and Articles , 
Bye- laws etc . an authorised copy of the 
resolution by the managing body , and a copy 
of the requisite power of ttorney . 


( 2 ) A sole unitholder while making a nomination if he 

so desires may nominate more than one individual 
as a nominee , but in no case exceeding 3 individuals 
and shall specify the number of units in respect of 
which he wished to make cich of them a beneficiary . 
In the absence of such mention the nominees shall 
be deemed to share the benefit equally . The Trust 
shall be fully discharged in recognising the claim 
of the nominees in the event of the death of the 
unitholder , to the exclusion of all others sublect to 

the provisions of the Regulations. 
1.3 ) Unitholders being either parent or lawful fuardian 

on behalf of a minor or holding units jointly and 
an eligible institution shall have no right to make 
any nomination . 


XXII. Nicment limits 


( c ) A firm or other association of persons inot 

beine incorporated ) as such . shall not be 

registered as a unitholder. 
XVII . Receipt by unitholder in discharge Trust 

The receint of the unitholder for any moncys paid to 
lim in respect of the units represented by the certificate 
shall be a good discharge to the Trust. 
XVIII. Death or bankruptcy of witholler 
( 1 ) In case of death of cither of the joint holders of 

a unit certificate he survivor shall be the only 
person recognised hy thie Trust as having title to 
or interest in the units ropresented by tho unit 


( 1 ) Investments by the Trust from the funds of the 

scheme in the securities of any one company shall 
not cyceed 15 of the securitics issued and out 
standing of such companies, 


Provider that the aggregate of such investments in 
the capital initially issued by new industrial under 
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takings shall not at any time cxceed 5 % of the nally purchased by the unitholder and the units acquired 
total amount of the said funds. 

through reinvestment of dividends. Save and except the re 

investorent of dividend all other provisions of clause A above 
( 2 ) The limits prescribed under sub -clause ( 1 ) shall not shall apply to unitholders under option B mutatis mutandis . 

apply to investments of the Trust in bonds, deposits 
and debentures of a company whether secured or 

XXIV . Publication of accounts : 
not. 

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of 
XXII. Income distribution 

cach year Calisc to he pullished in such mariner as the Board 

may ciccick , accounts in the manner specified by tho Roard , 
The Trust shall pay dividend to the unitholders at the Surving the wrinking of the scheme during the period ending 
following rates : 

on the 30th June. The Trust shall. On a request in writing 

received from it unitholder, furnish him a copy of the ac 
Year (July - June ) 

Rate counts so published . 
1984 85 

12 . 00 % 

YXV . videlions rund umeridicits 10 scheme : 
(On a prorata basis ) 

The Board may from time to time add to or otherwise 
1985 -86 

12 . 50 % 

amend this scheme ind any amendment thereof will be noti 

fied in the Official Gazette 
1986 - 87 

12 .50 % 
1987- 88 

13 . 00 % XXVI. Tirmination of the scheme : 
1988 -89 

13 . 00 % 

The scheme shnll stand terminated as on 1st January 1990 . 

All the unitholders of the scheme at that time shall be paid 
1989 - 90 

13.00 % 

the value of their units at the temirch 14 price fixed for the 
(On a prorata basis ) 

bove litc. Thereafter , ne futher heneſit, whether by way 
of increase in the repurchase value or hy way of dividend for 

any prind subsequent to 3151 December 1989 shall accrue 
Under two different opt ons as given below - viz . the çunu to them . The repurchase value will be paid by thc Trust as 
lative Income Distribution options, the unitholder should 

carly as possible after the init ccrtificate with the form on 
exercise his right to participate in either of the options at the the reverse thereof duly completed has been received by it 
time of joining the Plan . His decision once made will be ir 

The unit Certificate shall be retained in the Trust for cancel 
reversible . 

lation 


XXVII . Schone to be binding on witholders : 


A . Non - Cumulative : 
( 1 ) Dividend will be payable cvery half year ending 

31st December and 30th June to those whose names 
stood on the register of unitholders as on the above 
dates . The income distrilyutablc shall be paid as 
soon as may be after thc expiry of the relevant 
half year . 


The terms of this scheme, including any amendments 
thereof from time to time, shall he binding on each unithol 
der an every other person claiming through him as if he 
had expressly agreed that they should be so hinding . 


( 2 ) Dividend for the Trust s year 1984- 85 shall be paid 

along with thie dividend for the half-year cnding 
30th June 1984 on a pro - rata basis. For 1984- 85 , 
unitholders buying units on or before 15th January 
1985 shall be eligible for dividend for six months 
and those huving on or before 15th Fcbruary 1985 
will be cligible for dividend for five months and 
uficr 15th February 1985 for four months on a pro 
ratır basis . 


VYVIII . Suspension or closure of sales : 

Sucs of inits noto s this Scheme may be suspended or 
chased lov the Trust at any time after viving notice of seven 
Joys it irritant duly nowe napers of its intention to do so . 
XXIX . ( p Schrana iri he mode arcillable : 


A copy of this Scheme incorpornting all amendments 
thereto shall he made izvailahlc for inspection at the offices 
of the 19t at ull times during its business hours on pay 
ment of a sum of Rs. 5 . 


Providel that the dividend for the first six or five 
or four months , as the case may be , shall he distri 
buted to the Unitholders while distributing the divi 
dend for the half year ending 30th June 1985 and 
such distribution shall be at a rate equivalent to 
12 % per annum depending upon the month and 
time of acquisition of units and other relevant 
factors . 


XXX , Benefits to the uni:holders : 
All henefits pccruina ilter the Scheme in resnect of capital 
reserves and surpluses if ny available at the time of the 
clour of the scheme shall he distributable only among the 
witholders who lield the unity at its closure . 


( 3 ) No interest shall be payable by the Trust on such 

income distributable among the unitholders , 


( 4 ) The income Distributable among unitholders shall be 

paid by means of a wastant payable at pur at a 
branch of a specified bank . 


XXXI. Power to construe provisions : 

Should any doubt arise is to the interpretation of any of 
the provisions of the Sclemc Chairman or in his absence the 
Executive Trustee shall live powers to construic thc provi 
sions of the Scheme, in so far such construction is not in 
Nymander prciudicial or contrary to the baric stricture of 
the scheme and such clecision shall te ftnot and conclusive . 


B , Cumulative : 


XXXII . Relaxation Variation Modlification of provisions : 


4 unitholder exercising his right to participate inder this 
option will not receive the dividend half yearly , hut will 
authorise the Trust to reinvest the dividend every half year 
deemed to have been distributed on the units purchased by 
him , by purclipse of further units at pur on the 1st of July 
and 1st of January ench vers during the currency of the 
Schenre. The Truch will , however , forward to the unithol 
der, under this option , a statement showing the units origi 


The Chairman or in his Ohsenre the Executive Trustee of 
the Trust in order to niilivate hardships or for smooth and 
easy operation of the Scheme, relax , Vary or modify any of 
the provisions of the Scheme in case of any unitholder , or 
class of unitholders upon such conditions as may be deemed 
cxpcdicnt. 
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PUNJAR UNIVERSITY , CHANDIGARH 
. Emblem 
UNIT TRUST OF INDIA 

Notification No. 3 -84 G .R ---- The Central Government 

(Ministry of Education & Culture ) have accorded approval 
( Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963 ) 

vide their letler No. 7 .15 -181-Desk ( U ) dated 19- 1- 1984 to 
INCOME UNIT SCHEMF. 1985 

the Regulutions jelating to Deposit- I inked Insurance Scheme, 
Cuinulative and non -Cumulative ) 

which hall read as under : 
( Clause XII) 

Addition of Regulations 16 A .1, 16 A .2 . 16 A .3 and 16 
Unit Certificule No. 

No. of Units A . 4 relating to the Charter VI Conditions of Service of 
This is to certify that the person s named in this Certi University Employees at page 156 of the Calendar, Volume I, 
ficate is /are the Registered Holderis ) of . . . . . . . . . . . . . . . . 

1981. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Units, each of the 
face yulue of Rures One Hundre , subject to the provisions 

DEPOSIT - LINKED INSURANCE SCHEME 
of the Unit Trust of India Act, 1963 ( 52 of 63 ) , the Regu 
lations framed thereunder and the Income Unit Scheme, 1985 

16 A .1 On the denth of a depositor while in service, the 
( Cumulative and non -cumulative ) . 

person ( s ) nominated by him , under Regulation 
Numes 

1.1.14 shull also he entitled to receive an additional 
FOR THE UNIT TRUST OF INDIA 

amount equal 10 the average amount standing in 
the credit of the deceased depositor in his Provident 

Fund , during a period of three years immediately 
. . . . . . . . . 

preceding the date of his death , subject to a maxi 
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

mum of ten thousünd rupees. 
NOT TRANSFERABLE 

16 A .2 Only the subscription of the demsitor with interest 
Foim of application for repurchase of units under Income 

thereon will bc taken on the amount standing in 
Unit Scheme 1985 (Cumulative and Non - cumulative ) 

the crieit of the depositor in the Provident fund for 
this purpose. 


Date . . . 


16 A .3 


TO : 
The Unit Trust of India , 


The additional amount referred to in Regulation 
16 4 . 1 shall be sanctioned subject to the fulfilment 
of the following conditions : 


(i ) The amount Standing in the credit of the 

depo .itor in the fund should not have fallen 
below the following limits at any timo during 
the puriod of three years immediately preced 
ing the date of death of the depositor : 


Y 


. . . . . . . 


. . . . . . 


I|We . . . . .. 

. . . . . . . amſare the registered 
holder ( s ) of . . . . . . . . . . . . . . . . . units of the income Unit 
Schenie , 1985 ( Cumulative and Non Cumulative ) of the Unit 
Trust of India . 1 /We marc desirous of selling to the Trust 
all the said . . . . . . . . . . units and oiler the same for repur 
chase by the Unit Tuust of India at part at the repurchase 
price determined by the Trust in respect of this application , 

The price of the units may be paick to me by cash £ | 
cheque bank draft my cust . 


Class - A 


. . . . . .Rs. 3, 000 


Class — B 


. .. .. .Rs. 1,500 


Class - 0 


. . . . . .Rs. 1, 000 


Signature of witness 


Signatures of holder ( s ) 


lii ) The depositor should have put in at least Ave 

ycars regular University srevice at the time of 
his death . 


1 . 


. . . . . . . . . ! 


2 . 


. . . . . . . . . . . . . . 


16 A .4 


The Registrar shall authorisc the payment of addi 
tional amount referred to in this regulation without 
any further sanction . 


Chandigarh - 160014 


Dated : November 30 , 1984 . 


Signature of witness 
Occupation : 
Address : 
For the use of the office 

Acceptance date . 
* Delete inopplicable words, 
£ Payment in cash permissible only if the amount does not 
exceed Rs. 10 ,000) -. 

A , P . KURIAN 
Chief General Manager 


B . L . GUPTA 
Deputy Registrar (General ) 


Scalcd in my presence with the Common Seal of Panjab 
University this day the 11th of December, 1984 . 


H . L . SHARMA 

Registrar 
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leum products accounted for 47 % of the total cargo 
traffic followed by iron -ore (22 % ) in 1983- 84 . 


INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

36TH ANNUAL REPORT, 1983-84 

REPORT OF BOARD OF DIRECTORS 
(Under Section 35 of the Industrial Finance Corporation 

Act, 1948 ) 

1 CHAPTER 
THE YEAR IN RETROSPECT 
1 .01 The Board of Directors of IFCI have pleasure in 
presenting the 36th Annual Report on the Operations of 
IFCI together with the audited Statement of Accounts for 
the year ended the 30th June, 1984. As a backdrop to 
the operations and working results of JFCI in 1983-84, it 
may , however , be useful to have a synoptic view of ( a ) thic 
country s economic scene, (b ) the significant policy 
changes , ( c ) the operational developments in relation to 
IFCI, and (d ) the performance of industrica , in general, 
( A ) ECONOMIC SCENE 
1.02 While 1982 - 83 was a year which witnessed & 
degree of resllience in the national economy, 1983 -84 
( April-March ) figured to be a year of all-round improve 
ment in the country s economic scenario . 
1.03 Despite floods, cyclones and droughts in certain 
parts of the country , but helped by a good monsoon in 
general, the agricultural production recorded in 1983- 84 
a robust growth rate of 12 . 5 % . The production of 
food grains ir 1983-84 attained a record level of 131 .0 
million tonnes as compared to the earlier peak of 133. 3 
million tonnes in 1981- 82 and the production of 128 .4 
million tonnes in 1982- 83 . Amongat commercial crops , 
only oilseeds recorded improvement in production over 
the previous year , whereas the production of sugarcane, 
cotton , jute and mesta was below normal. Sugarcane 
production declined from 189. 1 million tonnes in 1982 
83 to 170 . 0 million tonnes in 1983- 84 . The production 
of cotton was 7 .7 million bales in 1983 - 84 against 
8 . 3 million bales in 1982- 83 . Likewise, supply of raw 
jute fell short of the demand due to poor crops in two 
consecutive years - 61 lakh bales in 1982 -83 and about 
65 lakh bales in 1983- 84. 


1. 08 The growth rate of Gross National Product (GNP ) 
at factor cost worked out to hear 8 % in 1983- 84 
compared to 1.8 % in 1982-83, 5 , 2 % in 1981 - 82 and 
7 , 9 % in 1980 -81. The average annual growth rate during 
the first four years of the Sixth Five Year Plan ( 1980 - 85 ) 
thus worked out to 5. 7 % p .a ., against the target of 
5. 2 % P . 4 , 
1.09 The investment climate, overall, remained favour 
able during the year. Desipte the increase in the 
threshold limit for industrial licensing , from Rs. 3 crores to 
Rs. 5 crores , the number of Letters of Intent issued 
increased from 1, 043 in 1982 to 1,055 in 1983 . The 
process of conversion of Letters of Intent into Industrial 
Licences during 1983 was still impressive. The number 
of Industrial Licences issued in 1983 was 1, 075 against 
432 in 1982. The foreign collaboration approvals & C 
corded during the year 1983 numbered 673 as against 
590 in 1982 and 389 in 1981, 
1. 10 The contents for capital issues granted in 1983 
84 ( July -June ) were for an aggregate amount of 
Rs. 1, 184.3 crores as against Rs. 967. 1 crores in 1982 - 83 
(July -June ) . For the first time in the history of the capital 
market in India , the total capital raised durlog 1983 -84 , 
in the form of shares and debentures, reached Rs. 1, 013 
crores, marking an impressive step -up of 35 % over 
Rs. 751 crores , raised during 1982- 83. This WMA accounted 
for by cquity shares of Rs. 345 crores , preference shares 
of Rs. 1 crore , convertible debcntures of Rs. 57 crores 
and non -convertible debentures of Rs. 610 crores. Non 
compared to Rs. 10 .442 croresor 16 . 7 % in the 
structure of the corporato finance in the country . 
1 . 11 The average increase in Wholesale Price Index , 
worked out to 9 .39% in 1983- 84 against 2 .6 % in 1982- 83 . 
The annual ratç of inflation as measured by the Whole 
sale Price Index worked out in 1983- 84, to 10 . 7 % . 
1.12 Aggregate monetary resources comprising 
money supply with the public , time deposits with banks 
and other deposits with Reserve Bank of India expanded 
by Rs. 12 ,699 crores or 17 .4 % during 1983-84 as 
compared to Rs. 10 ,442 crores or 16 .7 % in the 
previous year. The credit policy measures adopted in 
1983 -84 helped in mopping up excess liquidity both 
during the slack and busy seasons, without causing any 
strain on the needs of productive and priority sectors, as 
also continuing the inflationary pressure . 
1. 13 The Reserve Bank of India Security Price Index 
for ordinary sharcs ( base 1970 -71 = 100 ) at 201. 1 on 
the 31st March , 1984 recorded an increase of 12 ,7 % over 
the index of 178 . 5 on the 25th March , 1983 on point to 
point basis. All major industry groups contributed to the 
increase in general index , except cotton textiles , shipping 
and cement . The firmness in share prices , in particular , up 
to January , 1984, reflector a very optimistic outlook of 
Indian economy as a repult of excellent crop prospects, 
pragmatic economic policles followed by the Govern 
ment, and the support provided by the Insecticides to the 
capital market. 


1 .04 The overall growth rate in industrial production in 
1983 - 84 was 5 . 2 % as compared to thc growth rate of 
3 .9 % recorded last year . 


1. 05 The growth rate of the infrastructure sector , was still 
better at 7. 4 % . Power generation in tho country during 
1983 - 84 was 139 . 9 billion kwh 28 against 130 .0 billion 
kwh in 1982 -83 showing an increase of 7 .6 % . The 
production of coal in 1983-84 was 138 . 4 million tonnce 
as against 130 . 5 million tonnes in 1982-83, showing a 
growth rate of 6 % . Despatches of coal also increased by 
6 % Els against 5 % in the previous year . There was a 
notablo Increase of 23.2 % in the output of crude petro 
leum . The output of petroleum refinery products rose by 
6 . 3 % during 1983 - 84 . The production of phosphatic 
and nitrogenous fertilisers showed a growth rate of 6 . 9 % 
and 1 . 9 % respectively . The production of cement rose to 
27 , 1 million tonncs in 1983- 84 from 23. 4 million tonges 
in 1982- 83 , showing an increase of 15 .8 % . 
1.06 During 1983- 84 , the railways carried 230 million 
tonnes of revenue carning goods traffic , which was a little 
higher by 0 .3 % than that in 1982-83. Traffic in coal, cement, 
foodgrains and petroleum products , increased , while move 
ment of iron -orc , fertilisers , pig iron and finished steel 
declined . There was however a substantial improvement 
in efficiency in terms of net tonne km per wagon per 
day. 
1.07 For the first time, the curgo handled at 10 major 
ports in the country crossed the 100 million -tonne mark 
during 1983- 84 , i, e., 100 . 5 million tonnes compared to 
98 million tonnes in the previous year , thereby showing 
An increase of 2 ,6 % . The growth in the cargo handling 
operations would have been much higher but for two 
port strikes -- 26 - day strike in Bombay port in October , 
1983 and an all -India port strike in March , 1984 . In line 
with the trend in the earlier years , crude oil and petro 

9 - 3896I/ 84 


1.14 The trend of improvement witnessed in India s 
foreign trade in the last year was maintained despite 
continuing difficult international trading environment. 
Exports rose by 9 . 9 % from Rs. 8 . 805 crores to Rs. 9 .676 
crores while imports increased by 8 .9 % from Rs. 14 , 193 
crores to Rs. 15 ,457 crores . The trade deficit during the 
year, this . Worked out to Rs. 5,781 crores against the 
deficit of Rs. 5, 388 crores in the last year . If the prolonged 
nort strikę had not intervened , the total exports could 
have crossed the Rs. 10 , 000 crore mark , thereby con 
tuining the trade deficit at the previous year s level. 


1. 15 The balance of payments position SAW a turn 
around in 1983 -84, mainly due to continued growth in 
invisible receipts. Following a number of steps taken 
by the Government to attract Non - resident- Igdia 1 
Investments, the total deposits of Non - resident Indians 
rose from Rs. 1, 332 crores at the end of March 1982 , 
to Rs. 2 .693 crore . At the end of December, 1983. The 
net inflow of external Hesistance rose to Rs. 1,551 
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1.23. In June, 1984 , in respect of certain highly polluting 
industries viz ., zinc, lçad , copper, aluminium , steel, paper , 
pesticides insecticides , icfineries , fertilizers, paints , dyes , 
leather lanning , rayon , sodium potassium cyanide, basic 
drugs foundry , batterics, acids alkalies , plastics, iubber, 
cement and asbestos , the Goveriment issued directions 
thal Letters of Intent would be convcrtcut into Industrial 
Licences only after (a ) the site of thc project had been ap 
proved from the environmental angle by the competent State 
Authority , aid ( b ) thc entrepreneur( s ) had committed , both 
to the State and Central Governments , to install appropriate 
equipnicnt and take such measures as approved by the State 
Pollution Control Board for the prevention and control of 
pollution . 


1. 24 Thc licensing procedure for machine tools industry 
was liberalised on the 20th July , 1983 and machine tools were 
classified into 15 broad categories for the purpose of licensing . 


1 .25 Setting up of new spinning mills was permitted only 
in identificd “No - Industry Districts . The textile industry , 
was also allowed some concessions and flexibility under 
the inulti- fibrc policy . For looms installed under the con 
cessional Juty scheme linked to export obligation , full-fibre 
flexibility was allowed . In other cases, if shuttleless looms 
were instolled by way of replacement manufiwcture of 100 % 
synthetic fabrics of polyester fibre filament yarn was allowed 
( except art silk fabrics made of viscose filament yarn acetate 
filament yarn ) . 


1. 26 It was decided to raise the licensed capacity of PVC 
in view of the car in demand and production . Additional 
caplicity was licensed in the sphere of auto - electricals to 
diversify sources of supply and facilitate induction of latest 
technology in the field . Private sector was also allowed to 
undcitake the manufacture of telecommunication equipment. 


( ii) Policy relating to Sich Units 


CIOTCS in 1983 - 84 as against Rs. 1, 302 crores in 1982 
83. The forcign exchange reserves of India rose from 
Rs. 4 ,265 crores at the end of 1982-83 to Rs. 5 ,498 
Crores at the end of 1983-84 — an incrçASC of 28 . 9 % 
over the previous year. In view of comfortable 
foreign exchange position und better economic 
management, India decided to refrain from making 

y further drawing under the Extended Fun Facility 
( EFF ) arrangement with the International Monetary 
Fund ( IMF ) and also decided to give up SDR 1. 1 
billion out of the agreed SDR 5 billion , originally made 
available . 
( B ) POLICY CHANGES 
11) Licensing policies and Procedures 
1. 16 During thc year, the Industrial Licensing Polley . 
as well as the uvestment Policy remained uncler constant 
review of the Government so as to ensure its continued 
growth orientution , within the overall framework of the 
Industrial Policy Resolution of 1956 and targets set in the 
Sixth Five Year Plan ( 1980 -85 ) . 
1 . 17 The scheme of re - endorsement of additional 
industrial capacity was cxtcnded upto the 31st March . 
1985 . Re-endorsement of capacity would be allowed 
during 1984 -85 in respect of units whose highest pro 
duction plus one -third thereof in onc of the five years 
ended the 31st March , 1984 , is higher than their licenscd 
capacity plus 25 % thereof . Units which were unable to 
avail theniselves of this facility earlier but were cligible to 
get benefit under the scheine . were made cligible to take 
advantage of this facillty . 
1 . 18 The MRTP companies were exempted subject to 
certain conditions from obtaining approval from the 
Central Government for substantial cxpansion or setting 
up new undertakings in selected industries of high 
priority , such as inorganic fertilisers , newsprint, portland 
cement, pig iron , electronic components , pollution 
control equipment, waste re - cycling equipment, dairy 
cquipment, machinery for chemical industry , etc . The 
export obligation for such MRTP FERA companies 
was brought down to 50 % for setting up industries in 
category B and ( " Districts and 30 % in respect of 
category A Districts . 
1 . 19 Under an amendment to the Monopolies and 
Restrictive Trade Practices (MRTP ) Act, 1969, effected 
during the year, 100 % export- oriented units and 
undertakings in free trade zonce were exempted from 
the provisions of Sections 21 and 22 of thc MRTP 
Act. With the mendment. thc limit on share of 
production , supply , distribution or control of goods 
and services, rendering an undertaking 29 dominant 
undertaking, was reduced from one-third to one - fourth , 
The dominant undertakings, unless they proposcul 10 set 
up undertakings in the same line of activity in which they 
held dominint position , were marte free from the provisions 
of Section 22 of the Act. The score for expansion 
resulting from modernisation and replacement of such under 
takings was , however, restricted to 25 % of the licenced 
cupacity . Investment companies, often used as instruments 
of control in the cormorate sector, were also brought under 
the purview of the MRTP Act. 
1 . 20 The cxport- oriented inits were also allowed , in 
1983- 84 , to sell , in the domestic market, items man 
factured by them for which import was permitted under 
the Onen General Licence , subject to the overall limit 
of 25 % ). 
1.21 A " Technology Identification & Information Cell 
was created in the Director -General of Technical 
Developnient to collect and disseminate inforr ., *ion on 
technical advancem ni within the country and abroad . 
1.22 The application forms ros industrial licences, foreign 
colla horations and registrations were amended during the 
ycar to incorporate conditions and entries relating to 
pollution control, forest area rreservation and geographical 
locations. It was decided not to suc any industrial licence , 
after the 301) Sentemhar , 1983, in any State which had 
not retified therylns for preservation and control of alr 
pollution , and constituted a State Pollution Control 
Bourd . 


1. 27 During the year , further steps were taken by the 
Government to implenient the policy on sick industries an 
nounced in October, 1981, The 1981 policy guidelines re 
quired that the Administrative Ministries would consider the 
need for setting up Standing Committees for major industrial 
Sectors where sickness was widespread and that such Con 
mittees would periodically review the extent of sickness and 
the policy mcasures required to tackle the problem . During 
the year, the Department of Textiles, in the Ministry of 
Commerce , and the Department of Steel in the Ministry of 
Steel & Mines, constituted Standing Committees for thc Tex 
tile and Steel industries, respectively , 


1. 28 The Ministry of Finance , in the Government of 
India , also constituted a Standing Committeo for the purpose 
of examining problem projects ( other than the units taken 
over under thic Industrics (Development & Regulation ) Act, 
1951 , or nationalisecl units ) referred to it by the Reserve 
Bank of India , Public Financial Institutions, commercial 
banks, etc ., and to consider the best course of action for 
resolving the problenis of revival of sich units. The Finan 
citl Institutions also continued to intensify their cfforts for 
revival of potentially viable sick units and to make a report 
in respect of such and other cases in the Government of 
India for taking appropriate steps in this direction , 
( iii ) Policy for Development of Hackwarri Areas 
1. 29 The new policy of incentives to entrepreneurs setting 
up projects in specified areas was introcluced in April, 1983 , 
under which No - Industry Special Region Districts numbering 
133 , ie. category A Districts, were made entitled to Central 
Investment Subsidy at 2 .5 % of the fixed capital investment, 
subject to it ceiling of Rs. 25. 00 lakhs. The cntitlement for 
54 Districts in category B for Central Investment Subsidy 
remained 15 % of the fixed capital investment with a ceiling 
of Rs. 15.00 lakhs. In category C , 112 Districts were made 
eligible for the first timc. for the subsidy of 10 % , subject to 
1 ceiling of Rs. 10 lakhs . 


1 . 30 One of the important features of the new scheme 
was that the industrial units coming up in blocks talukas 
urbin gglomeration cxtension of townships in categories B 
and C , where investments had cy :acded Rs. 30 crores is on 
the 31st March , 1983 , were not to be eligible for Central 
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Lavestment Subsidy . During the year, it was clarified that 

Changes were also made in the refinance limit for credit 
the facility of concessional linance ( or setting up suall-scale 
industries would continue as heretobefore, irrespective of the 

cxtendea lor financing food procurement. The busy scason 

credit policy 1983- 84 announced in October , 1983, included 
investinçnt level in blocks talukas urban agylomerațioscxten sunie liberalisation measures . With 
sion of towtuships in categories B and C where investment 

effect from the 25th 

November , 1983, banky were allowed refinance for export 
bad exceeded Rs. 30 crores . It was uso clarified that for 

credit to the exteut of 
working out the cсiling vf Rs. ju ciorcs, only investments in 

125 % of the increase over the 
industrial enterprises , i.e ., privale sector , public sector, or 

monthly average level for 1982. The other credit liberalisation 
departmental, would be taken into account, and investments, 

measures included the cnlargement from Rs. 100 crores to 

Rs. 150 crores in the recliscounting facility provided by IDBI 
if any, made in infrastructure like industrial estates areas , 

for loans to the State Electricity Boards and the Slute Road 
power sub - stations, water works, common utilities and ser 
vices, etc ., would be excluded . 

Transport Corporations and raising the cut-off point for 
Likewise , it was also clarified 
that investments in projects , where approval in terms of 

Credit Authorisation Scheme for working capital requirements 
Letters of Intent C . G . Clearance |Foreign Collaboration ap 

from Rs. 3 crores to Rs. 4 ciores . 
provals , etc ., had been obtained on or before the 1st April, 
1983 , would contiQue to be eligibic for Central Investment 

1. 34 Of late , the Statutory Liquidity Ratio (SLR ) has been 
Şubsidy irrespective of the ceiling of Rs. 30 crores as on the 

laiscd from 35 % to 35 , 5 % from the 28th July , 1984 and 
31st March , 1983 applicable to category B and C Districts . 

further to 36 , effective from the 1st September, 1984 . 

Simultancously , RBI has decided to release onefifth of the 
(.V ) Export-Import Policy 

cash balanccs impounded between January , 1977 and October, 

1980 under the Incremental. Cash Reserve Ratio in two in 
1 . 31 The Export- Import Policy announced fur 1983- 84 

stalments on the 27th October , 1984 and the Ist December , 
provide considerable inducements to promote exports and 

1984 . This is with a vicw tu providing resources for vital 
domestic production . Import of industrial technology was 

public sector investments within the framework of national 
permitted in sophisticated , high priority areas and for export 

priorities without generating primary moncy , 
oriented import substitutive industries . Cash compensatory 
sur port was announced in respect of six items and raised in 

( 0 ) Opirational Derclopments 
respect of a number of items having substantial export poten 

(i) Scheme of Concessional Finance for 
tial. The import duty on natural rubber was reduced to 
35 % . The procedure for import of capital goods was modi 

Projects in Identifier A , B 
fic in respect of specified industries to boost domestic capi 
tal goods output. The import duty on four textile machinery 

and C culegory Districts 
items was reduced substantially . Imports of wide width 
shuttle -less lvoms and rotor spinning machines were allowed 

1.35 In line with the new scheme of incentives announcel by 
on concessional import duty linked with export obligation . 

the Central Government for projects coming up in identified 
Restrictions were imposed in respect of import of multon 

backward districts arcas and categorised as A , B and C , 
lallow and its domestic use . The duty draw - back rates on 

the Financial Institutions also announced a new package of 
various electronic items were cither withdrawn or substantially 

incentives for these arcas . Under the new package of incen 
reduced to lower domestic prices and increase domestic pro 

tives made ellcctive from the 1st April, 1983, projects set up in 
(luction . The procedure for participation hy exporters in 

all the three cutegories of districts are elixible for concessional 
international exhibitions was simplifica . A Co -ordination 

finances from the national-level Financial Institutions. On 
Committee was set up Juring the year to scrutinisc and clear aggregate basis , ( in addition to the outright Cent sal Invest 
requests from certain category of exporters for imports to ment Subsidy from the Central Government ) as under : 
upgrade technology, 

Loan 

Underwriting 
1 .32 The Export- Import Policy for 1984-85 seeks to provide 

Districts /Areas 

Assistance Assiştanco 
further impctus to export production and cxports facilitating 

(Rs. Crores ) ( Rs. Crores ) 
technological upgradation by import of technology in suitable 
cases leadinu to modernisation and improved access to raw 
materials , components and spares , ctc . . for manufacturers Category A 

5 .00 

2 . 50 
exporters . The important featurcs of the Policy include place . 
ment of 149 capital- goods -related items on the list of Open Catogory B 

3 . 00 

1 .50 
General Licence ( OGL ) , taking out 53 items from 
OGL and moving 13 items from one category to another to Category c 

2 .00 

1 .00 
make imports easier . The banned list ( except tallow ) has 
been abolished . The validity period of import licences has 
been cxtcndcc from 12 months to 18 months. A special 

The concessional portion of tho loan assistance carries 
provision has been made for meeting import requirements for 

interest at the rate of 12 , 5 % per annum . 
technology in certain priority areas liko export production , 
environment, agriculture , optimal use of water resources , low 

1. 36 In category A Special Region Districts , the projects set 
cost housing, development and use of renewable non - conven 
tional energy sources , etc . Special provisions for encouiaging 

LID are also cntitled to the following concessions : 
exports , where net foreign exchange earnings are high have 
also been made, Incentives have been provided for promoting 

- - Promoters contribution at 156 of the project cost to be 

reduced further to 10 % in case of highly capital - intensive 
the cxport s of higher value added items. A new category of 

projects involving capital cost exceeding Rs. 25 crores 
exporters viz . , Entrepreneur Merchant Exporters ( EME ) is 
being encouraged to boost exports of selected products of 

sponsored by non -MRTP concerns . (For calculating pro 
small scalelcottage sectors , Import replenishment rutes below 

moters contribution outlay on project-specific infrastructure 
10 % have been increased by 1 % point to provide additional 

will be excluded from the project cost in respect of projects 
access to inputs relevant to exports having high net foreign 

in category A Districts. In other words, the portion of 
exchange earnings. Exporters of computer software can have 

cost comprising project specitic infrastructure would not 
import licences un to 50 % of their foreign exchange earnings l equire promoters contribution ) . 
for import of hardware , testing equipmcnt and software 

More flexible approach with fcgard to debt equity l atio 
tools. 

keeping in view the debt servicing capacity of the unit. 
(v ) Credit Policy 

No commitment charge on the undrawn portion of rupee 
1. 33 To mobilise the excess liquidity which had high credit 

loans in respect of projects located to be located in 
potential , the Cash Reserve Ratio (CRR ) for commercial 

category A Districts . 
banks was raised in 1983-84 in several stages from 7 . 5 % to 
8 % with effect from the 29th July , 1983 , to 8 . 5 with cffcct .... Interest-free loan for the developmenľ or project-specific 
from the 27th August, 1983 and finally to 9 % with effect infrastructure, limited to 20 % of the project cost, After 
from the 4th Februinry 1984 . With effect from the 12th . the project hus gone into commercial production , the loan 
November , 1983 , the scheduled commercial banks were 

l1p 10 aceiline of Rs. 5 crores , for project-specific infral 
required to maintain CRR of 10 % of the incrcase in domund structure will carry interest at the concessional rate of 
and time liabilities over the level on the 11th November 1983. 

12 . 5 % per annum . 
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or at normal lending rate of interest, is cxempt from the 
applicability of convertibility clause . 
( iv ) Assistance 10 100 % Export-orinted Units 
1 .43 In addition to the priority accorded in the matter of 
financing the 100 % export -oriented units , the all- Ladia 
Financial Lostitutions , during the year, agreed to allow , 
oflective from tho 1st January , 1984 , a rebate of 1 . 5 % per 
annum in the applicable rate of interest (normal or con 
cessional, as the case may be ) on rupee loans to such units 
for the first five operating years based on the unit s export 
performance , and its regularity in meeting its commitments 
to the Institutions . 


( il) Support for Development of Infrastructure in 
identificd Growth Centres in No-Industry 
Districts 

1 . 37 The Government has also decided to assist the State 
Governments concerned for taking up infrastructure develop 
ment for two Growth Centres in each No-industry 
District . The Central assistance is to be limited to one -third 
of the total cost of infrastructure development , subject to a 
maximum of Rs. 2 crores per district . In selecting a Growth 
Centro in a No- Industry District , it has to be ensured that 
the growth centro has a populaion of 50 ,000 or more as per 
1971 census and has less than 10 , 000 workers in non -housc 
hold manufacuring sector as per 1971 census . The items of 
infrastructure which would qualify for Central assistance are 
Approach roads, industrial water supply , social infrastructure 
liko housing, schools, dispensaries, hospitals, etc ., effluent 
discharge gystems, common utilities and facilities like power 
sub -station , drainage , culverts, industrial housing, technical 
training facilities and such other facilities, as may be 
necessary taking into consideration the actual needs of the 
area . However , expenses on acquisition of land and develop 
ment of industrial estates are to be normally a part of the 
total programme of the concerned State Government and 
would not be allowed to be met out of the Centrul assistance 
for the development of infrastructure , The Central assistance 
of Rs. 2 crores per district is to bc made available in a 
phased manner in four instalments on the condition that the 
State Government s expenditure on the development of infra 
structure in the growth centre aggregates to tho extent of Rs . 
4 crores or more . 


(1 ) Convertibllity Clause 
1. 44 During the year, the Central Government issued revised 
guidelines with regard to the convertibility option being 
retained applied by the Financial Institutions while pianting 
loan assistance to eligible industrial concern . As per the 
revised guidelines. Convertibility Clause applies with effect 
from the 1st March , 1984, to only those caseg where the out 
standing and proposed financial assistance in aggregato 
( comprising rupce loans sanctioned and or rupee debertures 
subscribed and or devolved its a result of underwriting facility 
extended to public issue ) from the all-India Financial Insti 
tutions exceeds Rs. 5 crores ( as ilgainst the Rs. 1. 00 crore 
limit prescribed earlier ) . 


1. 38 IDBI would also provide finance for ‘Arca- specific 
lnfrastructure Development" in identified growth centres 
through Stato Industrial Development Corporations ( SICDCs ) , 
etc ., by way of term - loans up to Rs. 5 crores per "Non - Indus 
try District over and above the Central assistance of Rs. 2 
crores and the State Government s contribution of Rs. 4 
crores . to meet the gaps, if any , in the financing of need 
based infrastructure development in No- Industry Special 
Region Districts under category A . 


1. 45 Normally , at the time of stipulation , and also at the 
time of actual exercise of conversion option , it is to be en 
sure that the combined shareholding of the Central and or 
State Government ( y ) , Government Undertakings Companies , 
SIDCSSTICs ( excluding those covered by buy-back arrange 
ments ) , Stato Bank of India , and nationalised banks ( genuine 
investments and the all- India Financial Institutions ( including 
Investment Institutions ) do not excced 26 % in thc case of 
non -MTRP companics and 40 % in the caso of MTRP 
compunies Largc Houses . However , Institutions would continue 
to have the right of conversion to be cxercised in the event 
of mismanagement default in all cases , irrespective of the 
size of the loan . Further , thc Investment Institutions are free 
to buy sharos in the market as part of their normal invest 
ment Operations, even if by doing so , the holdings of Public 
Financial Institutions exceed 26 % in non -MTRP companies 
and 40 % in MTRP conipanies Largo Houses , 


(ill ) Soft Loans Schene for Modernisation of 
Industries 

1. 39 Durig the year, the Soft Loans Scheme for providing 
molernisation assistance was reviewed , and effective from 
the 1st January , 1984 , the molified scheme with considerable 
liberalisations was introduced. The asistance under the 
revised scheme up to Rs. 4 crores in aggregate , which was 
initially made available at a concessional rate of intorest of 
12 . 5 pcr annum , was accorded further reduction in the rate 
of interest to 11. 5 % per annum from the 1st March , 1984 . 
In the case of financially weak units , the rate of interest 
could be further allowed to be reduced to 10 % per annum , 
subject to the Institutions reserving the right to step up the 
rate of interest at a later rate , should the financial state of 
affairs of the assisted units improve and so warrant. 
1 .40 The assistance under the Soft Loans Scheme is now 
available to procluction units for financing modernisation pro 
grammes aimed at (a ) upgradation of process, technology 
and / or product ( h ) cnergy saving ( c ) antipollution measures 
( d ) rc - cycling and recovery of waste and by -products ( e ) 
export- orientation ( f ) import substitution ( 8 ) conservation 
substitution of scarce raw -materials ( h ) improvement in capa . 
city utilisation within the existing liceosed capacity and ( i ) 
Improvements in material handling resulting in significant 
improvement in the physical and financial performance of 
tho unit. 


1 .46 The extent to which , and the price at which , conver 
sion option , wherever Applicable , ig to be exercised would be 
determined generally , in advance , 1.c ., while stipulating the 
conversion option after taking into account various relevant 
factors . The period of conversion would normally be three 
years from the date of commencement of optimum production 
and the option can be exercised even more than once during 
this period , but within the overall ceiling of conversion stipu 
latlon . 

1.47 As the position now stands, the convertibility clause 
is not applicable at all towe 
- -Rupce lonns grantet under the Soft Loans Scheme for 

modernisation purposes , or for acquiring additional 

balancing equipment within the existing capacity ; 
- Rupee loans in the nature of non - project finance , like 

acquisition of diesel generating sets for captive power 
generation , cnergy saving devices and pollution control 

equipment etc . ; 
- Rupee loans granted for financing small over- runs in 

respect of projects alieady financed , provided the over 
run is reasonable and is due to factors beyond the con 
trol of the management, and the promotors bring in signi 

ficantly higher contribution ; 
- Rupee loans sanctioned for projects (whether set up by 
MRTP or non -MRTP concerns ) in category A Districts 
comprising notified No- Industry Special Region Districts 

(NIDs ) ; 
- Sub -loans granted by Financial Institutions to industrial 

concerns in foreign currencies ; 
Rupee loans sanctioned to the units which either ( m ) are 
in public sector or ( b ) attract the provisions of Section 
619B of the Companies Act, or ( c ) are in the co 
orerative sector ; 


1.41 Any Industrial concern to be eligible for assistance under 
tho scheme should have been in operation for at least 10 
years , and the plant and equipment proposed to be replaced 
should have been in use for more than 10 years . The 10 
years criteria is relaxable, if the project aims at increase in 
exports , import substitution , energy saving and anti- pollution 
measures. 


1 .42 The assistance under the Soft Loans Scheme in cxcess of 
Rs. 4 .00 crores , carries the normal lending rate of interest of 
the Financial Institutions. But, the entire assistance sanctioned 
under the Scheme, whether on the concessional rate interest 
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view to providing single -window dispensation of credit to 
applicant concerns. Also , the requirement of DBI s clearance 
for financing pattern of projects involving supce term loans 
cxceeding Rs, 1. 00 crore , was dispensed with . The commercial 
banks participation in the term financing was allowed in 
projects with a capital cost upto Rs. 300 crores , and , there 
after, in projects costing above Rs. 7 . 00 crores. 

1 . 52 Further , the practice of non -levy of additional interest 
of 1 % per annum over and above the applicable lending rate 
for 365 days from the date of first disbursement, which was 
applicable in the case of bridging interim loans sanctioned 
against rupoc loans pending substantive documentation , in 
cluding creation of regular security by the assisted concerns , 
was also extended to the interim loans sanctioned against 
foreign currency loans, 


Companies where the aggregato financial assistance of all 
Indis Financial Institutions ( sanctioned and outstanding ) 
works out to Rs . 5 crores or below (except in the case of 
defaulted mismanaged sick units ) ; 
- Rupee loans which are repayable within a period of 5 
years ( including period of moratorium ) subject to appli 

cation of additional interest of 1 % p .a . on the loan ; 
- Rupee loans or debenture loans granted by commercial 

banks, SFC . , SIDCs and SLICs; and 
- 100 % export-oriented units in the corporate sector. 
(vi) Role of Nominee Directors 

1,48 The Nominee Directors constitule a vital link between 
the Financial Institutions on the one hand , and the assisted 
concerns, on the other . During the year , the Government 
issucd revised guidelines on the subject which became opera . 
tivc from the 1st March , 1984. These guidelines require the 
appointment of Nominee Director( s ) in all MRIP concerns 
assisted by the all- India Financial Institutions irrespective of 
the level of their assistance or the extent of their combined . 
shareholding in the concern . As regards non -MRTP concerns, 
the discretion to appoint nominees on the Board of Directors 
of the assisted concerns Vests with the all - India Financial 
Institutions and is to be cxercised on a selective basis , taking 
into consideration any of the following factors ; 

- the unit is running into problems and is likely to become 

sick ; 
- the Institutional sharcholding is more than 26 % ; 
--the Institutional stake by way of loans investments ex 

ceed Rs. 5.00 crores. 
1. 49 Nominee Directors , without interfering in the day -to 
day affairs of assisted concerns are now expected to shoulder 
clearly identified responsibilities, important from the public 
policy angle. Thc Nominee Directors are to ensurç that the 
following aspects are rcvicwed and discussed inter alia ut the 
Board Meetings of the assisted concerns : -- 

- loancial performance of the unit ; 
- payment of dues to Institutions; 
— payment of Government ducs including excise and cus 

toms duties and statutory ducs ( where a concern feels 
that a particular tax demand is unjustified ; thc Nominee 
Directors are expected to satisfy themselves about the 

prima facie reasonableness of the concern s case ) ; 
- inter -corporate investments in , and loans to or from 
associated concerns in which the promoter group has 
significant interests ; 
- all transactions in shares; 
-- uward of contracts , purchase and sale of raw materials, 

finished goods, machinery, etc .; and 
- - major items of expenditure, particularly those relating to 
management ( so as to ensure that tendencies towards 
extravagance , lavish expenditure and diversion of funds 

are curbed ) . 
1. 30 The Government guidelines on the subject also eavi. 
sage the constitution of a small Audit Sub -Committee of the 
Board of Directors ( comprising Non -functional Directors ) for 
the purpose of periodical assessment of expendituro incurred 
by tho assisted concerns in all those cases where the paid - up 
capital of a concern is Rs. 5 . 00 crores or more . The Institu 
tional Nomince Director is to be a member of this Sub 
Comunittec, which is expected to 

( a ) liaisc between statutory auditors and the Board ; 
(b ) llaise between internal auditors and the Board ; 
( c ) consider and introduce control mechanism and 

management information system ; and 
(d ) ensure that the tendencies for extravagance , if any , 

are avoided . 
(vii) Streamlining und Simplification of Procedures 

1.51 During the year, in pursuance of their objective of 
steumlining the procedures the all - India Financial Institutions 
agreed to cover all projects irrespective of the cost under the 
"Project Financing Participation Certificates Scheme with a 


1. 53 IFCI, effective from the 27th March , 1984 , decided 
noi to recover legal charges for the legal and documentation 
work connected with the disbursement of assistance . Only in 
those cases , where IFCI was cither the lead institution or the 
solc financing institution at the all- India level , the actual out 
of- pocket expenses for travel , search fces, etc ., or for payment 
of thc actual bill of costs of solicitors /advocutos as settled by 
IFCI were to be recovered . 

1. 54 In the matter of recovery of commitment charge , the 
practice of levying the same from the date of execution of 
loan agrcement or the expiry of 180 days from the date of 
issile of thc Letter of Intent, whichever was carlier, was stren 
linçd , effective from October , 1983, so as to cover the execu 
tion of the Bridging Loan Agrcement also ; and , thereby 
computing the commitment charge , accordingly , from the date 
of exccution of bridging loan regular loan or the expiry of 180 
days from the date of issue of the Letter of Intent, whichever 
was earlicr. 

1. 55 The appraisal and disbursement procedures continued 
to be streamlined during the year, principally to provide the 
upplicants under consortium approach , the benefit of single 
point appraisal of the project, single -point documentation , 
" single - point dispensation of credit and single - point follow - up 
by onc Institution amongst IFCI, IDBI and ICICI, which 
came to be designated , on a case -to - cașc basis , as thọ Lead 
Institution . For this purpose , the instrumentality of Partici 
pation Certificates Scheme was extensively utilised and the 
Diechanics thercof werc considerably streamlined at the Inter 
institutional level during the year. 
( D ) Gencrul Review of Industries 

1. 56 Despite the power shortage varying from 6 % to 
40 % (in relation to demand ) in differcni regions und 25. 05 
million man -clays lost duo to 1, 432 strikes and 384 lockouts 
in 1983 in the country , the industry , in gencral, was able to 
step up the production , as also tts profitability to some extent. 

1. 57 The General Index of Industrial Production (base 
1970 = 100 ) went up from 173 . 8 to 182 .9 registering a growth 
of 5. 2 % during 1983- 84 . The sectorul trends in industrial 
production during 1982 - 83 and 1983- 84 are given in Table 1 : 


Table 1 Sectoral trends in Industrial Production 


- - - - - 


. 


.. 
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weight 


Sector 


Percentago increase 

provious year 


over the 


1982 83 


1983-84 


(April 
March ) 

(3 ) 


(April 
March ) 


( 1 ) 


9 . 7 
81 .1 

9 . 2 


Mining 
Manufacturing 


10 .6 
2 -3 


11 .2 
4 .0 


Power 


701 


7 .6 


1000 


All industrios 


3 . 9 


52 


1 ,58 It woud be observed from the above that mining and 
power, accounting for about a fifth of the total industrial 
activity , recorded significantly high percentage increases 
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with lower rates of cxcise duty etc., ) continued to affect 
reportedly the performance of the organised composite mill 
sector. Uneconomic functioning of the mills in the organised 
sector resulted in sickness in some of the mills . As on the 
Ist March , 1984 , 46 cotton textile jinits , including three mills 
under the National Textile Corporation had been lying 
closed . During the period from April, 1983 to February , 
1984 , the loss of production due to closure of mills had been 
estimated to be around 61. 49 million kgs. of yarn and 232.06 
million metres of cloth : 
1 .66 For juls textiles also , 1983-84 was another year of set 
back due to ( a ) demand recession in overseils market ( b ) 
industry -wise strike for 84 days from the 16th January , 1984 
to the 8th April 1984, and ( c ) iticreased in the price of raw 
jute due to the availability falling short of demand on 
account of poor crops in 1982 -83 and 1983 - 84 . 


1 .67 In paper industry , large inills, cight of which temuined 
closed during 1983- 84 , suffered mainly from labour troubles , 
obsolescence of the plant and cquipment and high cost of 
dwindling forcst-based convetional raw materials and other 
inputs . Mini paper units of which about 35 remuined closed 
during the year, continued to suffer on account of their 
high cost of production , particularly duc to non -recovery of 
cooking chemicals, luctuations in the availability and prices 
of agricultural residues and other secondary libres , etc . The 
unity based in second -hand imported paper machines 
continued to face problems due to poor performance of 
these machines and frequent breakdowns . 


1 .68 in the basic industries group ( viz., basic inclals, basic 
industrial chemicals , fertilisers, cement, mining , power- genera 
tion , etc . ) tho performance of the industry remained , by 
and large , satisfactory , except in basic metals group . 


.( 11. 2 % and 7 .6 % respectively ) while the manufacturing 
sector, in sharp contrast, though accounting for builk of indus 
trial activity , recorded relatively molest growth of 4 % only . 

1. 59 According to the data availablo , out of 149 industries 
(which together accounted for about 80 % of the total weight 
in the Official Index of Industrial Production ) as many as 102 
industries registered an incrcaso in their production in 1983 
84 , Only 44 industries accorded a negative growth in their 
production , while three industries were able to achieve the 
same production rate as in 1982-83 . 
1.60 The industries which were leading in production in 1983 
84 , i.e ., recording a growth rate of 10 % and above , over 
the production in 1982 -83, were : crude petroleum ( 23. 2 % ) , 
tea ( 12 . 0 % ) , cotton yarn ( 11. 5 % ) , cotton fabrics ( 16 ,5 % ) , 
leather cloth ( 10 . 5 % ) , leather footwear ( 16 . 7 % ) , nows 
print (45. 7 % ) , auto -tyres ( 11 .4 % ) , tractor tyres ( 24 % ) , 
scooter tyres ( 19 . 9 % ) , bicyclc tyrey ( 20 . 5 % ) , caustice soda 
( 12 % ) , sola ash ( 25. 7 % ) , calcium carbide (42 .8 % ) , liquid 
chlorine ( 15 % ) , high density polythylene ( 13. 8 % ) , PVC 
resins ( 57 .6 % ) , polystyrene (21.4 % ) , caprolactum ( 18 % ) , 
nylon filament yarn ( 18 . 2 % ) , viscose staple fibre (65.7 % ) . 
polyester filament yarn ( 98 . 4 % ) , cellulose films ( 32.4 % ) , 
DDT (25 % ), industrial explosives ( 19 .6 % ) , chloramphenicol 
(49.9 % ) , Vitamin A ( 16 .6 % ), cement ( 15, 8 % ), saleable pig 
jron ( 27 ,4 % ) , seamless pipes and tubes ( 10 .476 ), aluminium 
C . G , grade ( 20 . % ) , aluminium shects and circles ( 13. 5 % ) , 
aluminium foils (27. 7 % ) , zinc ( 16 % ), bolts , nuts and rivets 
(69.4 % ) , razor blades ( 11. 3 % ) , forged hand -tools ( 17 . 9 % ) , 
boilers ( 10. 7 % ) , sugar machinery ( 20 % ) , paper and pulp 
machinery ( 18 . 5 % ) , rubber machinery ( 47 . 6 % ) , air and gas 
compressors (62 .9 % ) , agricultural tractors ( 20 . 5 % ) , domes 
lic refrigerators (29.9C% ) , sewing machines ( 10 . 4 % ) , power 
transformers (24. 2 % ) , electric motors ( 12 . 5 % ), clectric 
fans ( 14 .6 % ) , Auorescent tubes ( 31. 3 % ), graphite electrodes 
( 24 % ) , roilway wagon ( 13 % ) , motorcycles ( 18 .8 % ) , 
mopeds (47.4 % ), 3 -wheelers ( 20 .7 % ) , and bicycles ( 21.9 % ) . 
1 .61 Industries which lagged behind in their production by 
10 % and above , and recorded negative growth rates were ; 
sugar ( - 17 , 1 % ) , jute textiles ( - 22 . 4 % ) , cigarettes ( 11 . 2 % ) , 
linoleum ( -65.8 % ) , malathion ( -25.6 % ) , synthetic deter 
gents ( - 12. 1 % ), saleable steel ( - 12 . 3 " ) , C . I. spun pipes 
( - 12 . 1 % ) , copper brass sheets and circles ( - 12 .2 % ) , twist, 
drills ( - 10 .7 % ) , earth -moving inachinery 1 - 18 , 0 % ) , road 
roller s ( - 44. 5 % ) , typewrittens ( - 11. 1 % ) , PILC cables 
( -41. 5 % ) , clocks ( - 18 .4 % ) , pencils ( - 11. 5 % ) , and zip 
fusteners ( - 39.6 % ) . 
1.62 In view of substantial increase in the installed capacity , 
during the year , but less vigorous production , the general 
capacity utilisation percentage showed a marginal decline in 
the manufacturing sector from 76 % in 1982- 83 to about 
75 % in 1983- 84 . Appendix I to this Roport gives the 
installed Capacity , Proxluction , Capacity Utilisation per 
centage of certain selected industries for the year 1983- 84 
and in rclation thereto , the corresponding data of 505 
assisted concerns of IFCI bused on the reports received 
from them . 
1 .63 In the consumer goods industries sector , whlch occupies 
a prominent place in IFCIs assistance portfolio , the perfor 
mance of shigur, cotion , woollen und jute textiles as also 
paper remained somewhat subdued in 1983 -84. 
1. 64 Lower production of sugar during the year was attri 
buted to ( a ) widespread drought in the sugarcanç growing 
area (b ) shrinkage in the area under sugarcane cultivation 
leading to less production of cane ( c ) upremunerative sugar 
cane prices which the mills had to pay in ceitain rcgions, 
and ( d ) diversion of sugarcane lo khandşuri and jaggery 
due to various factors including excisc relief to khandsari 
etc . 
1 .65 In textiles , the opening of Bombay -based textile inills , 
after a prolonged strike , was the major contributory factor 
for indicating rise , in production compared with the previous 
year : otherwise , the industry continued to face the problem 
of rise in prices of raw cotton due to demand outstripping its 
supply , high production costs , obsolescence of plant and 
equipment, accumulation of stocks due to lack of adequate 
demand and subdued market conditions and as a result there 
of, strained working capital funds. The ever- increasing shave 
of the decentmlised sector ( i.e ., handlooms and powerlooms) , 
and particularly , the growth of powerloom sector, specially 
during the last two three years , because of its capability to 
produce and sc ]] fabric , comparatively at a lower cost (ånd 


1 .69 Under busic metals, shortage of power and irregular 
supply of coking coal, subdued demand for steel products, 
accumulation of stocks and lack of arpropriate alarketing 
stratcgies resulted in decline in tbe production of salcable 
steel, steel ingots , etc . Shortage of power and management 
problems contributed to the decleration in the growth rate 
of aluminium , copper, zinc and Icud . 


1 .70 Fertilisers, cement, miniog and quarrying , heavy chemi 
cals , thermoplastics and synthetics , dyestuffs , pesticides , drugs 
and pharmaceuticals recorded , by and large , better perfor 
mance than last year. 


1 .71 The policy of partial dc- control of cement and need 
buscd higher retention prices allowed by the Government, 
nade il spoctacular dent on the performance and profitability 
of almost all cement units. In view of satisfactory perfor 
inance, the industry should consider iinplementing moderni 
sation programmes, change from wet to dry process and 
take up mechonisation of line- stone quarries , as expeditiously 
as possible, from , its own resources. 
1.72 Under the cupital goods industries, excepting carth 
moving and mining machinery, all other industrial machincry 
manufacturing units , in general, did better in 1983-84 com 
pared with their performance in the last year . So also , in 
the electrical machinery group, except for wires and cables , 
the production of power transformers , electric motors , clectric 
fans, lamps , and fluorescent tubes put up in Impressivo per 
informance . Cables and wire manufacturers suffered from 
inadequate orders from the State Electricity Boards (SEBs) 
because of strained funds position of SEBs. 

1. 73 With the relaxation in the credit restrictions , the 
agricultural tractors industry showed , by and large , a satis 
factory performance , production and sales-wise . However , 
some of the tractor units faced problems in procliring bought 
out components , imbalances in plant and other constraints. 
The performance of power tiller units remained largely sub 
optimal and a unit in U . P . had to suspend its production due 
to non - viable operations. 


1. 74 Production of railway wagons in the country marked 
an increaso in 1983- 84 because of larger procurement by the 
Railways, the only major buyers . In the transport equip 
ment und automobiles group all units except those manage 
rially weak , did well. As a result of the liberalisation in the 
licensing policy for automobiles, in almost all the segments 
of the automobile industry , crcation of significantly large 
new capucity with better foreign technologies sccmcd to be a 
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Time taken for Processing of Applications 


good sign of progress in the Indian cngineering industry. 
With a booming market for automobiles , production of tyres 
and tubes also registered a sharp increase in 1983 -84 . 


2.03 Of the 311 concerns sanctioned assistance during the 
year, 269 concerns were sanctioned assistance within a period 
of four months, 23 within a period of six months and 19 
within a period of more th :in six months reckoned from the 
date of submission of complete information in each case . 


Applications Pending at the Close of the Year 


1.75 Insofar as the profitability of the corporate sector is 
concerned , it may be stated that despitc improvement in the 
growth rate of production , the financial performance of In 
dustry on the whole , continued to remain less than satisfac 
tory . - Sales ( net of cxcise duty ) of about 400 selected con 
cerns in 1982 - 83 grew at 10 ,6 % compared to 21.7 % in 
1981- 82 . With a relatively ſuster mate of increase in cxpen 
dituire than income, gross profits in 1982- 83 showed a modest 
growth rate of 4 .6 % . Profits after tax and retained profits 
increased by 2 .46 and 4 ,2 % respectively . 


2.04 The position regarding pending applications in respect 
of which IFCI was in the lead , as on the 30th June, 1984 
(with corresponding figures for the previous year ) is given 
in Tablc 2 . 


Table 2 Pending Applications 
(As at the 30th June, 1984) 


( Rs Crores) 


1.76 One area in which the corporato sector started paying 
more attention , was the gross fixed capital formation . The 
rate of gross fixed assets formation almost doubled from 
11.9 % in 1979 - 80 to 21. 4 % in 1982 -83. Investments 10 
plant and machinery increased by 18 .3 % in 1982 -83, com 
pared to 15. 2 % in 1981- 82 and Accounted for 61 % of 
growth in fixed assets, 


Category of 
applications pending 
( IFCIlead cases ) 


Number of 
concerns from 
which appli 
cations woro 
ponding 


Amount of assis 
tance sought 
for jointly from 
institutions 


Rs. 


(2) 


(3) 


1. 77 One general conclusion is that the industry can im 
prove its financial performance by adopting corporate strate 
gies, ( particularly when the going is good ) , which help it in 
(a ) keeping its plant and equipment in an efficient condition 
by following a continuous policy of renewal and replace 
ments, with a focus on technology upgradation , energy con 
servation , cost reduction and ( b ) making use of modern 
management techniques, particularly in the area of valuc 
engineering, inventory control and financial management. 
Since the viability and profitability of the Financial Institu 
tions like IFCT is conditioned , to an appreciable extent by the 
financial health of its assisted concerns, the relevance of the 
aforementioned aspects in the corporate strategies of the 
concerns come into sharp focus. 


Applications from 
concerns ready for 
procossing 
( classified us category A ) 


29 . 78 
(21 .47) 


Applications from 
concorts in regard to 
which certain 
importantmatters / 
basic issuos were 
outstanding and 
remained to be sorted 
out (classificd as 
category B ) 


9 


120 . 15 
(159 .92 ) 


( 21 ) 


OPERATIONS AND WORKING RESULTS 


17 
(26 ) 


149 .93 
( 18139 ) 


Total 


Note : Figures in brackets denote the positions as at the close 

of the previous year i.c . 1982-83. 


( A ) PROJECT FINANCING OPERATIONS 
Flow of Applications 

2.01 During the year 1983 -84 , there was a marked impro 
vement in the number of applications received for financial 
assistance . IFCI, jointly with other Financial Institutions, 
processed during the year, applications from 332 concerns 
for an aggregate ussistance of Rs. 1,931. 19 crores, as against 
applications from 290 concerns for an aggregate assistance 
of Rs. 1 , 538 . 88 crores in thc prcvious year. Of these 332 
applicant concerns, applications from 160 concerns were for 
the setting up of new projects , and applications from 172 
concerns were for their expansion diversification modernisa 
tion schemes and for additional assistance for meeting a part 
of over-run , etc . 


assistenar, application Financial for finan 


Sanctions and Disbursements 

2 .05 The gross financial assistance sanctioned by IFCL 
during the year aggregated Rs . 355.14 crores for 340 pro 
jects of 311 concerns as against Rs. 275.53 crores for 298 
projects of 231 concerns in the previous year . 


2.06 The net financial assistance sanctioned after adjusting 
for cancellations, etc . of Rs. 1. 52 crores to three projects of 
three concerns amounted to Rs. 353 .62 crores for 337 pro 
jects of 308 concerns, according an increase of 29 , 1 Over 
the net sanctions of Rs. 273. 88 crores for 296 projects of 
249 concerns for the previous year . 


2 .02 Out of the applications from 332 concerns processed 
during the year 311 concerns werç sanctioned gross financial 
russistance aggregating Rs. 355 .14 COTCS and applications 
from four concerns had to be treated its withdrawn or closed . 
As at the end of the year, applications from 17 concerns 
under IFCI s lead for an aggregate assistance of Rs. 149. 93 
crores were pending 


2.07 Disbuisenients in 1983 -84 amounted to Rs. 253.42 
crores as against Rs. 219 . 18 crores in 1982- 83 recording on 
increase of 15.6 % . 
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2.08 Table 3 gives the facility-wise dassification of sanctions and disbursements during the year and also , since in 
ception , up to the 30th Junc, 1984 . 
Table 3 : Facility -wise Claselfication of Sanctions and Disbursements 

( Rs . Crores) 
faclily 

1983-84 

Cumulative up to the 
( July- Junc) 

30th Junc, 1984 


- - 


T 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


Sanctors 

Rs. 


Disbursements 

Rs. 


Sanctions 

Rs. 


Disbursements 

Rs. . 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


Rupee loans 

- Soft loans scheme 


- Normal 


30 . 87 
(87 ) 
221 - 48 
(62 .6 % ) 

55 .05 
( 15 .6 % ) 

38 . 77 
11 .00 % 


26 . 72 
( 10 . 5 % ) 

207 . 50 
(81 . 9 % ) 

11 . 98 
(4 . 7 % 

5 . 30 
(2 . 1 % ) 


205 . 50 
(9 .6 % ) 
1451 . 92 
(67 - 3 % ) 

254 . 79 
( 11 .8 % ) 
172 .62 
(8 . 0 % ) 


157 : 32 
(9 .8 % ) 
1142 44 
(713 % 

185 . 20 
(11 . 6 % 

60 -25 ) 
(3 .8 % ) 


Fule n cuirency loan 


Underwritings and direct subscriptions 


Guarantees for : 

- - Deferred payments 


5 .45 


0 :54 
(0 . 2 % ) 

1 : 38 
(0 .6 % ) 


(1 . 5 % 

2 .00 
(0 .6 % ) 


45 . 17 
(2 . 1 % 

26 .75 
(12 % ) 


31 -52 
(2 .0 % ) 

24 . 91 
(15% ) 


- Foreigo loan 


Total 


353 .62 
( 100 .0 % ) 


253 . 42 
0100 -0 % 


2156 . 75 
(100 .0 % ) 


1601 .64 
(100 . 0 % ) 


Note : Figures in brackets denote the percentage to the total. 

2 .09 The cumulative net financial Assistance sanctioned by during thc year. Out of 337 projects assisted during the 
IFCI during the period of 36 years ended the 30th June , 

year, the number of projects in industries of high national 
1984, amounted to Rs. 2 , 156 . 75 crores to 1 ,894 industrial priority and other selected industrics of importance was 255 
projects of 1 , 567 industrial concerns spread all over the coun and accounted for the assistance aggregating Rs. 284,44 
try . The cumulative disbursements as on the 30th June , 

crores , 
1984 amounted to Rs. 1,601.64 crores , which represented 

2 . 11 Insofar as the disbursements of Rs. 253 .42 croros in 
74. 3 % of the total sanctions. However, in relation to total 

1983 - 84 are concerned 86 . 1 % of these i. e. Rs. 218 . 25 crores 
loan assistance sanctioned , the disbursements against loan 
Assistance accounted for 77 .7 % as at the cnd of the 

were made during the year to projects in industries of high 

30th 
June , 1984 . The total assistance outstanding as on the 30th 

national priority and other selected industries of importance . 
June, 1984 , amounted to Rs. 1, 112 .49 crores from 1 , 166 

2 . 12 By and large , about 83 . 3 % of the assistance granted 
concerns. 

by IFCI during the decade ( 1974 - 84 ) had gone to industries 

of high national priority and other 
Assistance to Priority Sector 

selected industries of 

importance . 
2 . 10 Industries of high national priority and other selected 
industries of importance (basically those listed in Appendix 

Purpose - wise Classification of Assistance 
I to the Industrial Policy Statement of 2nd February , 1973 2. 13 Tablc 4 gives the purpose -wise analysis of the assis 
read with the subsequent policy announcement of 21st April, tance sanctioned and disbursed by IFCI during the year and 
1982 ) accounted for 80. 4 % of the total assistance sanctioned also cumulatively up to the 30th June. 1984 . 
Table 4 : Purposewise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed 

(Rs. Crores 

1983-84 
Turро с 

Cumulative upto the 
( July - June) 

30th June , 1984 


Sanctions 

RS. 


Disbursements 

Rs. 


Sanctions 

Rs. 


Disbursements 

Rs. 


No. of projects 


( 4 ) 


(5 ) 


( 1 ) 
New projects 


252 25 
(71 - 3 % ) 

35 - 19 
(10 .0 % 


160 - 38 
(63 . 3 % ) 

45 - 32 
( 17 . 9 % 


1407 . 89 
(65 . 3 % ) 

399 . 56 
( 18 .5 .) 


(6 ) 

992 . 85 
(62 - 0 % 

347 . 86 
(21 .7 % 


Expanſson /diversification 


Modernisation /renovation , etc , 

30 .87 26 . 72 

205 -50 
- Soft loans scheme 

157 .32 
(8 . 7 ( 10 . 5 % ) (9 .5 % ) 

(9 .8 % ) 

35 31 
- Normal 

21. 00 143 80 

103 . 61 
( 10 .0 % ) (8 .3 % ) (6 .700 

(6 .5 % 
353 62 253 -42 2156 . 76 

1601 .64 
Total 

(100 .0 % ) 

( 100 .0 % ) (100 . 0 % ) (100 . 0 % ) 
Notes : 

(1) Figures in brackets denote percentages to the total. 
(ii) Assistance under modernisation /renovation , etc ., during the yet includes assistance sanctioned to certain concerns for 

meeting a part of over-run in the costs of certain new /expansion /diversification projects which were assisted in carlior 
year ($). 
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254 co - operatives, of which 84 , 4 % had already been dis 
bursed . Tahle 5 gives the break - up of the Assistance Sanc 
tioned and disbursed 10 various industrial co -operatives , 


Table 5 Assistance to Industrial Co- operatives 
(1983- 1984 ) 


(Rs. Crores ) 


- - - 


- - - - 


- 


- - - - - - - 


Nature of industrul 
co -oporativos 


No. of co - Amount 
Oporativos sanctioned 

Rs. 


Amount 
disbursed 

RS. 


( 1 ) 


( 3 ) 


- - - - - 


- 


- 


-- 


Sugar 
Colton spinning 


179 
68 


187 .08 

59 . 19 
0 - 79 


171 .07 
49 . 67 
0 .79 


Jute 


2 . 14 Out of 337 projects assisted during the year , the 
number of new projects, which accounted for 71. 3 % of assis 
tance , was 147. Of these , 16 projects each had a capital 
outlay up to Rs. 3 crores , 29 projocts had individịally a capi 
tal outlay exceeding Rs. 3 crores but up to Rs. 5 crores ; 71 
projects were in capital outlay range exceeding Rs. 5 crores 
but upto Rs. 10 crores and 31 projects were those whose capi 
tal cost was above Rs, 10 crores . It would thus , be observed 
that amongst the new projecst financed during the year , 30 . 6 % 
of the projects were in the project cost range of up to Rs, 5 
crores and 69.4 % of the projects were those which indivi 
dually had a project cost exceeding Rs. 5 crores . 

2 . 15 Percentage -wise, 10 . 9 % of assistance was claimed by 
new projects with individual capital cost up to Rs, 5 crores 
and the balance 89 , 10 % was claimed by tbe projects whose 
capital cost per project was above Rs. 5 crores . 

2 . 16 After new projects, the modernisation and renovation 
schemes comprising 146 projects claimed 18 .7 % of the assis 
tance sanctioned during the year . This included assistance 
of the order of Rs. 30.87 crores to 67 projects under the Soft 
Loans Scheme, which was considerably liberalised effective 
from the 1st January , 1984 , 

2 . 17 Compared with the previous years , the share of new 
projects in IFCI s assistance in 1983- 84 increased by 61 % . 
So also , the share of modernisation assistance under the Soft 
Loans Scheme during the year showed an increase of 
157 , 9 % over the previous year, 
SECTORAL CLASSIFICATION OF ASSISTANCE 
( a ) Co-operative Sector 

2 . 18 During the year, IFCI sanctioned assistance of the 
order of Rs. 26 .97 crores to 29 projects in the co - operative 
sector. These included 17 sugar co - operatives claiming Assist 
ance of the Order of Rs. 14 .66 crores , 11 textile co - operatives 
with an assistance of Rs. 10 .75 crores , and one arecanut and 
cocoa - processing co -operative with an assistance of Rs. 1, 56 
crores . 

2 . 19 Disbursements to the units in the co -operative sector 
during the year amounted to Rs. 40 .01 crores , of which 
Rs. 23 .94 crores were disbursed to 43 sugar co - operatives and 
Rs. 16 .07 crores to 37 textile co -operatives. 

2.20 Cumulatively, up to the 30th June , 1984 , IFCI had 
gunctioned assistance of the order of Rs. 269. 34 crores to 


Fertilisers 


3 


18 .00 


Synthotic fibros 
Vogetable oil 
Cocoa powder 


2 . 50 

0 .22 
1 . 56 


3 .00 
2.50 
0 . 22 


Total 


254 


269 -34 


227 .25 


The assistance to co - operative sector formed 12 . 5 % in 
total cumulative Assistance portfolio of IFCI as on 
30th June, 1984 . 


the 
the 


( b ) Corporate Sector 

2 .21 Table 6 gives the analysis of Assistance sanctioned 
and disbursed during the year, and , cumulatively up to the 
30th June, 1984 , to industrial projects in the corporato 8CC 
tor , which includes industrial units in private, joint as well as 
public sectors , 


Table 6 : Analysis of Assistance Sanctioned and Disbursed to the Corporate Sector 


(Rs. 


Crores ) 


1983- 84 
( July - June) 


Cumulative up to the 

30th June, 1984 


Sector 


Sanctions 


Disburse - 

ments . 


Sanctions 


Disburse 
ment 


No, of 
projects 


Amount 

Rs. 


No. of 
projects 


Amount 
Rs. 


Rs. 


Rs. 


( 1 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(7 ) 


Private 


230 


202 -94 


147 . 22 


1276 


1320 -90 


1004 -22 


Joint 


41 


83 .93 


31 .86 


161 


300 - 23 


171 .23 


Public 


37 


34 : 33 


39 . 78 
326 .65 


203 
1640 


265 -55 
1887.41 


198 24 
1374 -39 


TRUE 


Total 


308 


213 .41 


- 


AL- - 


showed , during the year, a decline of 7 .6 % compared with 
13. 2 % of the share in the total assistance sanctioned last 
уеаг . 


2 . 22 Compared with the previous year, the quantum of 
assistance during the year increased by 36 . 1 % to concerns 
in the private sector and by 66 .176 to concerns in the joint 
sector. The share of assistance to public sector units , dur. 
ing the year, however, came down by 12 . 3 % , compared with 
the sanctions accorded last year. The overall share of assist 
ance, claimed during the year by private , joint and public 
sector units was 57 .4 % , 23. 7 % and 11. 3 % respectively. In 
the private corporate sector, il may be noted that the share 
of assistance of the large industrial houses , i.e ., inter - connect 
ed undertakings registered under thc MRTP Act, 1969 
10 - 3896I/84 


2 . 23 It needs to be appreciated that the basic role con 
ceived for IFCT when it was set up in 1948 , was financing of 
industries mainly in thç private corporate sector and co -opera 
tive sector. It was in 1970 that JFCI took to financing of 
the public sector units also on the same basis as tho private 
corporate sector, though selectively . It also , began extending 
assistance to projects under the then evolved concept of 
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cutablisbing industries in the joint sector. The share of the 
public and joint sector projects in JFC ls assistance portfolio 
has to be viewed in this context. 


up 10 the 30th June, 1984 . I he cumulative disbursements 
agninst the aggregate assistance sanctioned worked out to 
72 .8 % as on the 30th June, 1984. 


2 . 24 Cumulatively also , the share of assistance of private 
sector projects in IFCI s total iussistance portfolio as on the 
30th June , 1984 was the largest, i.e . 61.2 % , the share of 
joint and public sector projects being 14 . 0 % and 12 . 3 % res 
pectively . Thc ussistance sanctioned to the entire corporate 
sector formed 87. 5 % of the total assistance portfolio of IFCI 


Industry -wise Coverage of Assistance 

2 . 2.5 Industry -wine coverage of assistance , during the year , 
and , cumulatively up to the 30th June, 1984 , is given in 
Table 7. 


Table 7 : Industry -wise Coverage of Assistance 


( Rs, Crores ) 


1983- 84 
( July - Junc) 


Cumulative up to the 
30th June, 1984 


Industry 


No , of 
projects 


Amount 
sanctioned 

Rs. 


to the 
total 


No . of 
projects 


Amount 
sanctioned 

Rs. 


to the 
Total 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


Basic Industries 


( viz ., basic motal industries, basic industrial chemicals 
fertilisers, cement, mining , power generation , ctc.) · 
Capital goods industries 


84 


118 :07 


33 .5 


416 


722 - 10 


33.5 


33 . 5 


(viz. machinery and accessories . electricalmachinery 
and appliance , transport equipment, etc ) 


52 


64 .62 


18 . 2 


273 


254 .96 


11 .8 


Intermediate goods industries 
( viz. chemical products, metal products . non -metalic 

mineral products, jute, tyres and tubes , etc .) 


83 . 39 


23 . 6 


337 


349 -77 


16 . 2 


Consumer goods industries 


( viz , sugar, other food products, cotton woollen 

textiles, paper and other miscellancous industries ) 


84 . 10 


23 .8 


819 


788 .22 


36 6 


Service industries 
(viz , hotels, etc.) 


10 


1 - 9 


3 .44 
353 -62 


47 
1894 


41 .7 
2156 . 75 . 


Total 


337 


100 .0 


100 .0 


2 . 26 The industries which claimed a significant share in 
IFCIs assistance during the year were cement ( 16 . 1 % ) basic 
chemicals and chemical products ( 10 ,796 ) , synthetic fibres 
and resins (10 . 1 % ), textiles ( 10 .8 % ) , transport equipment 
( 9 . 4 % ) , clectrical machinery ( 6 . 5 % ) , fertilisers ( 5 .8CM ) . iron 
And steel ( 42 % ), sugar 5 % ), etc . 


and paper products (6 . 9 % ) , iron and steel (6 . 1 % ) , fertilisers 
( 5 . 1 % ) , synthetic fibres and resips ( 5 . 1 % ) . transport cquip 
ment ( 4 .546 ) , machinery ( 3 . 9 % ) . electrical machinery and 
Appliances ( 3 . 5 % ) , rubber products ( 2 .7 % ) , non - ferrous 
metals ( 2 . 3 % ), non -metailic mineral products ( 2 .290 ), power 
generation ( 1 . 7 % ) , etc . 


2 . 27 In the cumulative picture , textiles and sugar conti 
nued to be the largest beneficiarics of IFCI s assistance, hav 
ing claimed together 27 . 4 % of assistance in IFCIS total assis 
tance portfolio , followed by cement ( 11 .6 % ) , basic industrial 
chenicals and miscellancous chemical products ( 9 .0 % ) , paper 


Stutt -wise Spread of Assistance 

2 .28 The State -wise spread of IFCI s assistance , durior 
the year , and cumulatively up to the 30th June. 1984 , is set 
out in Tahle 8 . 


Tablo 8 State/ Terrltory-wise Spread of Assistance 


. 


(Rs, Crores ) 


1983- 84 
( July -June ) 


Cumulative up to the 
30th June, 1984 


+ 


State / Territory 


No. of 
projects 


Amount 
sanctioned 


to the 
total 


No. of 
projects 


Amout 

to the 
sanctioned total 


Rs. 


Rs. 


167 


18 


Aodhra Pradesh 
Assam 
Bihar 
Gujarat 
Haryana 


61 . 92 

2 -30 
4 .12 
48 . 86 
20 . 91 


17 . 5 
0 - 7 
1 . 2 
13 .8 
5 .9 


57 


214 .04 
22 : 51 
60 .07 
239 .73 
71 -64 


185 


11 . 1 

3 - 3 
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- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


. 


. 


0 - 7 


1 :53 
2 : 52 
13 . 88 


1 -0 
03 


0 . 7 
3 .9 


7 . 86 


147 
59 


7 . 4 
3 . 1 

3 .9 
15 .3 


20 .93 
33 . 30 


5 .9 


9 . 4 


341 


0 . 1 


0 . 16 


4 . 9 


43 


4 . 3 


4 . 


17 - 27 
15 - 06 
16 . 89 

1 . 00 
23 - 27 


4 . 8 


Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Karnataka 
Kerala 
Madhya Pradesh 
Maharashtra 
Meghalaya 
Nagaland 
Orissa 
Punjab 
Rajasthan 
Sikkim 
Tamil Nadu 
Tripura 
Uttar Pradeshi 
West Bengal 
Andaman & Nicobar Islands 
Alunachal Pradesh 
Chandigarh 
Delhi 
Goa 
Pondicherry 


81 


20 .99 

6 - 85 
160 - 17 
67 : 51 
84 - 36 
329 . 57 

2 . 74 
0 -66 
68 - 33 
91 -40 
124 - 11 

1 .00 
188 . 26 

1 : 16 
234 . 70 
121 .50 

0 . 51 
0 . 16 

0 . 35 
25 . 56 
10 :53 


0 . 3 


6 . 6 


158 


5 . 8 
0 . 1 
8 . 7 
0 . 1 
10 -9 


48 :32 


196 


8 .41 


13 .7 
2 4 


153 


5 . 6 


0 . 1 


0 . 16 * 


) 


0 .65 


0 . 2 


- 


1 .2 


19 
10 


0 . 5 


3 - 30 


0 . 9 


00 


8 .34 


0 . 4 


Total 


337 


353 62 


100 .0 


1894 


2156 .75 


1000 


to 837 projects located in notifica less developed districts / 
areas . . This constituted 50 . 2 % of UFCI s net cumulative 
sanctions. 
Projects Promoted by Nur Einrepreneurs 

2 . 36 Out of 147 new projects assisted during thc ycar, 20 
projects happened to be promoted by new and technician 
entrepreneurs which clained an ussistance of Rs. 18 . 33 crores . 
Of these , in two projects , the promoters , were non -resident 
Indians. In addition , one more project set up by new tech 
nician entrepreneur, which was assisted earlicr, was provided 
further assistance of Rs. 0 .28 crore for its completion . 

2 . 37 During 36 years of its servicc 10 (ndian industry , 
IFCI has been able to bring up a number of first generation 
entrepreneurs from diverse backgrounds on the industial 
horizon of the country . As nally us 235 projects promoted 
by these new entrepreneurs have claimed assistance of the 
order of Rs. 147.25 crorey IFCI alone, out of its total 
assistance portfolio . 


2 .29 A special features of the State -wise puttern of assis 
tance during the year was that Sikkini and the Union Terri 
tory of Arunachal Pradesh were covered by IFCI s assistance 
for the first time. Further , less developed States like Andhra 
Pradesh , Uttar Pradesh , Madhyr Pradesh , Himachal Pradeshi 
and Janinu & Kashmir were able to improve their position 
in the share of IFCI s assistance sanctioned during the year, 
compared to last year . Among other States , Gujarat and 
Haryana were also able to improve their share of Assistance 
in IFCI s State -wise portfolio , during the year , 

2 . 30 Cumulatively , Maharashtra and Gujarat together had 
claimed 26 .4 % share of assistance in SFCI s portfolio . The 
next, in order , were Uttar Pradesli , followed by Andhra 
Pradesh , Tamil Nadu , Karnataka , etc . 
Assistance to Projects in Loss Developed Areas 

2 . 31 A snccial feature of the assistance sanctioned by 
JFCI in 1983 -84 was that the share of projects located to be 
located in notified less developed districts areas had gone up 
to 68 .6 % as against 57 .6 % last year. 

2 .32 With the re-classification of less developed districts 
urcas as category A (No- Industry Special Region Districts ) , 
B and C , IFCI made special cndeavours so that its assis 
tance could rcuch as many No- Industry * Districtsless deve 
loped areas us possible . During the year, 23 projects were 
sanctioned assistance of the order of Rs. 26 . 97 crores in 
category A (No- Industry Special Region Districts ) as against 
15 projects with an assistance of Rs. 16 .67 crores sanctioned 
last year. In category B and C districts , 102 and 62 pro 
jects were sanctioned assistance of the order of Rs, 135. 35 
crores and Rs. 80 . 10 crores respectively , as against Rs. 89.46 
croies and Rs. 51. 70 crores sanctioned to 94 and 40 projects 
respectively last year. 

2 .33 of the project assistant in the notified less deve 
lopod districts areas, 103 were new projects, of which 77 
projects cach involved a capital outlay of Rs. 10 crores and 
below and 26 projects euch had a capital outlay of more than 
Rs. 10 crores. 

2 . 34 The assisted projects in category A , B and C 
districts inainly pertained to industries like textiles ( 28 ) , 
cement ( 21 ) , chemicals and chemical products (20 ) , iron and 
steel ( 9 ) , electrical machinery ( 12 ) , paper ( 12 ), fertilisers 
( 10 ) , misc , 1100 -metallic inineral products ( 10 ) , synthetic 
fibles ( 10 ), transport equipment ( 10 ) , sugar ( 9 ) , etc , 

2 .35 Cumulatively , upto the 30th June, 1984, ( FCT haul 
sanctionc financial assistance pregating Rs. 1, 082.64 croICY 


Encouragement to Projects alming at Conservation of Energy 
and or, use of Rencwuble und Alternate Energy Sources 

2 . 38 During the year, lFCI continued to pay greater 
attention , while clearing the proposals for financing , to as 
pects relating to energy conservation , use of alternative 
sources of energy , recycling of waste and pollution control. 
For instance, instead of coalfirei boilers , the emphasis was 
on boilers using rice husk , an agricultural waste , as fuel,. 
Likewise , in hotels , emphasis was on using equipment like 
solar Watci heaters and systems for heating water for the 
use of guests, etc . In sulphuric acid and single super phos 
phate projects , which were sanctioned ussistance during the 
year for being set up in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh , 
it was ensured that the plants adopted DDCA process to 
make the sulpliuric acid plant pollution -frce and had the 
facilities for recovery of the by - product, namely , sodium 
silico fluoride. It was further ensured that the plants were 
able to utilise properly the waste heat avuilable from the 
process gases of sulphuric acid plants . 
Assistance to Projects involving Forcign Collaborations wild 
Technology Transfer from Ahrvad 

2 , 39 Out of 95 new , cxpansion and diversification projects 
pertaining lo industries in cheniicals and chemical products 
group , fertilisers , machinery and accessories, electrical and 
electronic equipments , iron and steel and transport equip 
nient, etc ., as many as 38 projects financed by IFCI Juring 
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the year with an assistance of Rs. 117 .75 crores, were based 
on sophisticated and imported technology from abroad . The 
countries from whero , and the number of projects for which , 
the technology was obtained , were : Japan ( 8 ) , U .S . A . (6 ) , 
Federal Republic of Germany ( 7 ) , Switzerland ( 4 ) , Sweden 
( 1 ) , Italy 13 ) , France ( 1 ) , U . K . ( 3 ) , Holland ( 1 ) Gernian 
Democratic Republic ( 1 ), Canada ( 2 ) and Norway ( 1 ). 

2 .40 An endeavour was made to clear projects in the 
same line based on technologies from different sources either 
from the same country or diferent countries , so that in duc 
course of time, it might be possible to assess the special 
advantages and benefits of parallel technologies. Care was 
also taken to ensure that the benefit of advancement in tech 
nology would be ayailable to the projects being established 
in the country with forcign collaboiations , during the period 
of the collaboration agreements . 


IFCI, for the first time, in 1983- 84, financed projects relating 
to 
( a ) development of an industrial estate at Chingleput in 

Tamil Nadu for the establishment of small scule 

units in the pharmaceutical industry , and 
(b ) construction of a passenger aerial repeway for the 

purpose of carrying pilgrims from the foot of Tri 
kutu hills near Katra to the famous shrine of 
Vaishno Devi Temple in Jammu District of Jammu 

& Kashmir. 
2.44 JFCI, for the first time, financed a project in West 
Bengal for the setting up of a modern off -set printing presy 
with single in multi -colour processing facilities . So also , 
nioddervisation assistance in DM sub - loan was granted for . 
the first time, by IFCI to leading newspaper concern in 
Tamil Nadu to enable it to replace it 20 years old letter 
press nachines with modern sophisticated web oil- set printing 
machines . So also , a project for the manufacture of 2 ,500 
nos . of battery - operated industrial and road molel of electric 
vehicles to be set up in the District of Raigarh (Maharashtra ) 
was tlie first project of its kind assisted by IFCI. 
Plan -nisa ( lussification of Assistunce Sunctioned and 
Disbursed 

2 . 45 A significant feature of IFCI s operations over tlie 
years has been the integration of ith lending and investment 
policies with the country s Five Year Plans . IFCI has been 
able to keep pace with the tempo of industrialisation in the 
country during each of the plan periods, which is evident 
from Table 9 . 


Assistance to Export- oriented Projects 

2 .41 During the year, IFCI assisted three 100 % cxport 
oriented projects with an aggregale assistance of Rs. 3 . 78 
crores . Other export-oriented projects numbering three ac . 
counted for IFCI s assistance to the extent of Rs. 4 .91 crores 
during the year. 


Breaking New Grounds 

2 , 42 Willi a view to diversifying its assistance portfolio , 
IFCI during the year , entered , for the first time, into new 
linog of business, which , in effect, marked its breaking new 
grounds in the field of industrial finance . 

2 .43 After the amendment to IFC Act , 1948, in 1982 , 


Table 9 : Plan wisc Assistance Sanctloned and Disbursed 


(Rs. Crores ) 


Total 


Total 


Net financial assistance sanctioned 
Yeur ending the 30th Junc ------ 

Loans Under Guarantees 

writings 

Rs , Rs . 
( 1) 

( 3 ) (4 ) 


RS . 


Rs. 


Financial assistance disbursed 
Loans Under Guarantees 

writings 
Rs. Rs. 

· - - 
(6 ) 

(7 ) (8 ) 
- - - - - - - - - 


Rs . 


Rs. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(2) 


(5 ) 


( 9 ) 


Period prior to the First Plan : 
1949 - 51 


8 .13 


8 . 13 


5 .79 


- - 
- - - 


5 . 79 
- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


The First Plan : 
1952 - 56 


27 . 03 
- - 


- 


- 


The Second Plan : 
1957 -61 


27-03 10 .94 - -- 10 .94 

- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
3.57 16 : 30 72 -06 40 :62 1 .31 15 . 11 57. 04 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


13 - 1 


52 - 19 
— . — ~ S - - - 


The Third Plan : 
1962 -63 


121 .41 


17 - 22 


i 29 . 48 


16811 


9 8 -23 


14 :00 


26 .80 

- - 


139 .03 
- - - 


- 


A 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Tho Annul Plans 
1967 
1968 
1969 
Tota ) : 


13 -07 
14 : 30 
24 : 11 
52 . 08 
- - - - 


1 .87 
1 -49 
2 .41 
5 . 77 


4 . 00 
0 .88 
0 : 39 
5 .27 


18 . 94 
17 . 27 
26 .91 
63 . 12 
- - 


34 - 16 
26 . 78 
16 .32 
77 . 26 
- - - 


2 . 90 
1 .06 
1 .68 

5 .64 
- - - - - - - - - 


5 .64 
2 .62 
0 . 28 
8 .54 
- - - - 


42 . 70 
30 . 46 

18 . 28 
9 1 - 44 
- - - - - 


- 


- 


The Fourth Plan : 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 


12 -05 
28 . 18 
33 -67 
40 -82 
35 - 38 


1 . 24 
2 . 15 
4 .57 
2 -01 
2 .47 


0 . 04 
0 . 42 

— 
0 -60 
0 . 04 


13 . 33 
30 . 75 
38 .24 
43 . 43 
37 .89 


17 .89 
18 . 90 
23 . 76 
33 34 
30 -63 
- - - 
124 : 52 


0 .85 
0 .87 
1 . 00 
2 .30 
1 .46 
- - - 
6 .48 


0 . 34 
0 :20 
011 
0 .61 
0 :05 

- - - 
1 : 31 


19 . 08 
19 . 97 
24 .87 
36 - 25 
32 - 14 
132 -31 


- 


- 


- 


- - - 


- 


Total : 


150 . 10 


12 : 44 


1 . 10 


163 .64 


Tho Fifth Plan : 
1975 
1976 
1977 
1978 


1 : 07 
2 .40 


0 : 34 


29 . 58 
45 - 14 
84 .52 
99 - 35 


3 .89 
3 :11 
8 . 28 
5 . 49 


33 -47 
48 . 25 

92 .80 
105 . 12 


37 -68 
43 .59 
58 .79 
59 . 29 


1 . 72 


39 .09 
45 . 99 
60 :51 
64 . 39 


0 . 28 


5 . 10 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


Total : 


258 .59 


20 - 77 


0 -28 


279 .64 


199 - 35 


10 . 29 


0 . 34 
- - - - - 


209 .98 

- - 
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(2 ) 


(4 ) 


LL 


1979 
1980 


( 3) 
9 -66 
8 . 70 


(8 ) 
0 .20 


140 -05 
142 . 23 


(5 ) 
149 . 71 
150 . 93 


(6 ) 
68 . 92 
92 . 67 


(7 ) 
3 : 15 
2 . 24 
- - 

. 39 
- - - - 


· (9) 
72 -27 
94 .91 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Total : 


-20 


282 . 28 

- -- 


167 - 18 


18 : 36 
- - - 


300 -64 
-- - - - 


5 


161 - 

59 
- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


The Sixth Plan ; 
1981 
1982 
1983 
1984 


180 .57 
229 -04 
243 . 39 
307 .40 
960 - 40 


17 . 15 
19 -41 
19 . 16 
38 .77 


0 .70 
5 .77 
5 . 57 
7 .45 


198 .42 
254 .22 
26812 
353 -62 


125 -79 
183 .86 
210 . 81 
246 - 20 


2 . 14 
2 -67 
7 .03 

5 :30 
- - 
17 - 14 


0 .87 

1 : 34 
, 1 .92 
- - - - 

4 .13 


127 .93 
187 . 40 
219 .18 

253 -42 
- - - - 
787 .93 
- - - - 
1610 .64 
- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Total : 


94 -49 


19 . 49 


1 074 38 


766 -66 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


Grand Total : 


1912 -21 

- - - - 


172 -62 
- - - - - - 


71 .92 
- - - 


2156 . 75 
- - - - - - 


1484 . 96 


60 -25 


56 .43 


- 


- - 


- 


- 


- 


I 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


about interest- rate structure obtaining in IFCI as at tho close 
of the year on the 30th June, 1984 may bo scen in Appendix 


11. 


Sanctions Accorded in Public Interest 


2 .46 During the first four years of the Sixth Plan ( 1980 
85 ) , IFCI s total sanstions and disbursements were higher by 
284 .2 % and 275. 2 % respectively , compared with the total 
sanctions and disbursements accorded by IFCI during the 
entire Fifth Plan Periol. 
Stipularlon , cxercise und Wiliver of Convertibility Option 

2 .47 In respect of sanctions accorded during the year, 
convertibility clausc was stipulated only in 141 Cuscs , The 
convertibility right was exercised during the year in three 
cascs and waived in 35 cases , Cumulatively , JFCI had stipu 
lated the convertibility clause in 929 cases , had exercised 
the convertibility option in 93 cascs and had waived the same 
aſter tahinx into account all the rclevant factors, in 285 cascs . 
In the light of the increase in the threshold limit for the con 
vertibility clause from Rs. 1 crore to Rs. 5 crores with effect 
from the 1st March , 1984, a further case -wise review was 
proposed to be undertaken after the moualities were finalised 
by the Institutions in this regaid . 
Nominutions 

2 .48 During the year , IFCI appointed its noninces (officials 
as well as non -officials ) on the Boards of Directors of 42 
assisted concerns . As on the 30th June, 1984, IFCI had 
appointed 294 nominees on the Boards of 537 assisted con 
cerns, of which 168 werc non - officials . 


2 . 50 In terms of the Industrial Finance Corporation of 
India ( Transaction of Business with Specified Industrial Con 
ccms) Regulations , 1982, framed by tho Board of Directors 
and approved by IDBI for the purpose of regulating the con 
duct of business attracting the provisiony of Section 26 ( 2 ) 
of the IFC Act, 1948, a statement giving the list of concerns 
in which IFCT Directors were intciested and to whom assis 
tance was sanctioned by the Board of Directors in 1983 - 84 
in Public Interest is given in Appendix III to the Report. 


( B ) Promotional Activities 
- New Dimensions 


2 . 51 The focus in IFCI s Promotional Activities , during the 
yeur, continued to be on supportive measures , i.e ., on filling 
in gups in the institutional infrastructure / support with a view 
to accelerating the process of industrialisation in the country . 

2 . 52 During the year , FCI incurred a sum of Rs. 180 . 28 
lakhs as against Rs. 71.25 lakhs in 1982 - 83 on various Pro 
motional Activities undertaken by it. The increase , thus, 
during the year, was ) 5304;6 over the amount spent on Pro 
motion Activities last year. 

2 . 53 Table 10 gives the break -up of the expenditure incurred 
on various Promotional Activities during the year and cumula 
tively upto the 30th June , 1984. 

(Rs. Lakh ) 


Londing Rates 

2 .49 There was no change in the basic lending rate structure 
though certain modalities in regard to charging of interest , 
etc ., underwent a few improvements. A completo picture 
Tablo 10 : Expenditure incurred on the Promotional Activities 


- 


- 


- 


- 


Nature of Activities 


1983 -84 
( July - Junc) 

Amount 


Cumulative up 

to the 30th 
June 48 
Amount 


Rs. 


Rs, 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) 

- - - 
2 . 11 
40 - 45 
0 -62 
3 -38 
80 -62 


- - - - 

( 3) 
-- - - - 

3 .05 
102 .82 

9 . 78 
43 . 17 
410 -86 


- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
Industrial Potential Surveys 
Promotional ( Subsidy) Schemes 
Special Research Studies Feasibility Reports and other assignments 
Equity and other support to Technical Consutancy Organisation ( TCOs) 
Resources support to the Risk Capital Foundation (RCF ) 
Resources support to the Management Development Institute (MDI) 
including Development Banking Centro (DBC ) 
Support towards corpus of the Enterpreneurship Development 
Institute of India (EDII 
Support to the Entrepreneurship Development Programmes (EDPs ) 
Support to International Exposition on Rural Development (IERD ) 
Support to IFCI Chairs 
Oriontation programmes and assistance to State -level institutions 
Oihers 

- - - - - - - - - - - - - - - 
Total 


21 . 80 
28 . 00 


437 . 13 
28 . 00 


1 :56 
1 . 00 
0 . 74 


2 .04 

1 .00 
20 .04 

4 . 25 
59 . 36 * 

- - - - - 
1121 :50 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


180 . 28 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


-- -- 


- - 


- 


W - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


* Utilsed for direct financing or projects 
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Industrial Potential Surveys of No-Industry Districts 

2 . 54 A mention was made last year about IFCI having 
undertaken tho responsibility for monitoring the developmental 
efforts in No- Industry Districts (ND . ) in Rajasthan , Madhya 
Pradesh And Himachal Pradesh . The survey work in respect 
of Kangra district was assigned to the Himachal Consultancy 
Organisation Ltd . (HIMCON ) . Jaisalmer district to the 
Rajasthan Consultancy Organisation Ltd . (RAJCON ) , Dhar, 
Guna , Jhabua and Sidhi districts to the Madhya Pradesh Con 
sultancy Organisation Ltd . (MPCON ) and Chhindwara , Panna 
and Narsinghpur districts in Madhya Pradesh to the Andhra 
Pradesh Industrial & Tochnical Consultancy Organisation Ltd . 
( APITCO ) . During tho year, the draft reports from the rcs 
pective organisations were received and were being examined 
by the Special Guidance and Monitoring Committees consti 
tuted in the concerned Scates under the Chairmansbip of Secre 
tary / Development Commissioner ( Industries ) of tho State with 
reprosentation from State -level organisations , District Industries 
Centrts , IDBI, IFCI, ICICI, etc . An Inter -Institutional Scre 
ening Committee had also been formed consisting of the 
representatives of IDBI, IFCI and ICICI with the objective 
of screaning the identified projects from the angle of prima 
facie technical feasibility and market availability , so that 
the State -level promotional institutions could be recommend 
od to take further stops regarding establishment of selected 
projects in these areag . 

2 .55 It has been planned to cover all No - Industry Dis 
tricts (NIDs ) in a phased manner under tho Institutional 
Intensive Developmental Efforts Programme for NIDs , the 
cost of which is being shared by IDBI, IFCI and ICICI. The 
concerned State Goveroments are being consulted from time 
to time, for identifying additional districts that can be cover 
ed under the programmc . 
Promotional Schemes 

2 . 56 A reference was made in the last year s Report about 
the following six Promotional Schemes which had been 
instituted by IFCI, on its own , and were in operation from 
, the dates mentioned against each : 
- Schemc of Subsidy for Encouraging the Adoption of Indi 

gonous Technology ( 30 -11- 1977 ) . 
-- Scheme of Subsidy to New Enterpreneurs for meeting 

cost of Market Studies, etc . ( 30 - 11- 1977 ) . 
- Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs for meeting 

cost of Feasibility Studios , etc . ( 1- 7 - 1978 ) . 
- Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small 

Scale Industries (1 -9 - 1978 ) . 
- Scheme of Subsidy for Revival of Sick Units in the Tiny 

and Small Scale Sectors (28 - 6 - 1982 ) . 
- Scheme of Assistance for Self -Development and Self 

Employment of Unemployed Young Persons ( 28 -6 - 1982 ) , 

2 . 57 During the year, as a result of the review made by 
the Board of Directors of IFCI, in the Scheme of Subsidy 
to Small Entrepreneurs for meeting cost of Feasibility 
Studios , etc , the limits of subsidy were raised from Rs. 
5 , 000 to Rs. 7 , 500 and from Rs. 6 ,000 to Rs. 8 , 500 in the 
CASO of physically -handicapped entrepreneurs and those 
belonging to Scheduled Castes Scheduled Tribes ; the other 
fcatures of the Scheme, however , remained unchanged . Fur 
ther , the overall limit of subsidy per annum , per TCO was 
raised , under the Scheme, from Rs. 2 lakhs to Rs. 3 lakhs . 


which have been set up with financial assistance either from 
the Statc Financial Corporations ( set up under the State 
Financial Corporation Act, 1951 ) or Industrial Finance 
Corporation of India ( IFCI ) or Industrial Development 
Bank of India ( IDBI) or Industrial Credit and Invest 
ment Corporation of India Ltd . (ICICI) , are entitled to 
Assistance in the form of it one - time subsidy, determinable 

on a case to case basis , 
- In the case of tiny and small scale sector units , the sub 

sidy is limited to 80 ; 0 of the cost of acquisition of indi 
Wenous know -how , subject to a ceiling of Rs. 20 ,000 or 
10 % of the cost of the project, whichever is lower. In 
the case of medium sector units , with a total project cost 
upto Rs. 5 crores , the subsidy is limited to 80 % of tho 
cost of acquisition of indigenous know - how subject to a 
ceiling of an amount not cxcceding Rs, 5 lakhs or 10 % 
of the cost of the project, whichever is lower , 
- To be eligible under the Scheme, the project should be 

of national priority and should be based on indigenous 
technology ( including any grocess ) or other know -how 
developed in or invented by Government laboratories, 
public sector companies , universities , National Research 
Development Corporation or any other institution recognis 

cd by the Government of India . 
- The indigenous technology proposed to be adopted by the 
project should be one which has not already been explloted 
on a commercial scale in the country , and should be basic 
to the manufacture of the proposed product and not 
merely peripheral to it. 
- The Scheme is being operated in respect of tiny and small 
scale hector projects through the State Financial Corpora 
tions (SFCs ) and in respect of other projects, directly by 
JFCI. 
( b ) Scheme of Issistance for Developnient of Technology 
Through In - Honse R & D Efforts 
- The Scheme which is first of its kind in the country is 
aimed at helping the development of technology indi 
genously through In -House R & D efforts undertaken 
by concerns in the corporate and co - operative sectors 

( excluding MRTP FERA companies ) . 
- --Under the Scheme, IFCI provides directly loan assis 

tince on soft terms alt 10 % por annum rate of interest . 
The loan amount is limited to 50 % of the cost of In 
House R & D efforts for developing hartiessing techno 
logy from Talwratory to commercial scale , or Rs. 25 
lakhs, whichever is less . 
- - The repayment of the loan assistance , providad on soft 
terms by IFCI, commences after the developed tech 
nology has been successfully harnessed and operated on 
commercial scale , or after a period of three years from 
the dute of the first disburacment, whichever event 
happens carlier . 
- In the cvent of success of technology developed through 
In -House R & D efforts , JFCI, by virtue of the soft 
loan assistance provided by it , may also have tho right 
to share the patcnt lights , if any , and the design and 
technology is not allowed to be treated by the beneficiary 
unit as its proprictory item . 
- To be eligible for assistance under the Scheme, the 
applicant concern should be registered with the Depart 
ment of Science & Technology, Government of India , 
and be actively engaged in developing a technology through 
In - House Research & Development efforty , which is 
busic to the manufacture of a particular product and in 
Tot available already indigenously . It is also necessary 
that the technology 30 developed should be able to 
compete with the comparable technologies available out 
side , in terms of cost, quality , output technical 
process , etc . 
- To be elligible for assistance under the Scheme, the 
total cost of R & D efforts for developing the technology 
from laboratoay to commercial scale should be above 
Rs. 5 lakhs but should not excecd Rs. 50 lakhs. Further , 
the concern should be an assisted unit of either a State 
Financial Corporation ( SFC ) os of IFCI, ICICI or 

IDBI. 
2 .60 Except the Scheme of Subsidy for Encouraging the 
Allontion of Indigenous Technology and the Scheme 
of Assistance for Development of Technology through 


2 .58 Under the Scheme of Assistance for Self -Develop 
ment and Self- Employment of Unemployed Young Prsons, 
the ceiling on parents combined annual incomo at Rs. 10 , 000 
was removed from tho ellgibility criteria , so that a better 
coverage under the Scheme could be possible . 

2 . 59 Ag at the close of the year, a further review was 
made with regard to the Scheme of Subsidy for Encourag 
ing the Adoption of Indigenous Technology , and , a new 
scheme known as Schemo of Assistance for Development of 
Technology through In -House R & D Efforts was introduced 
with effect from the 1st July , 1984 . The salient features 
of the two Schemes , as now obtaining, are as under : 
( a ) Scheme of Subsidy for Encouraging the Adoption of 
Indigenous Technology 
_ Under the Scheme, all projecte whether in tiny, small or 
medium scale sector (with capital cost upto Rs. 3 crores ) 
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In -House R & D Efforts , all other Schenic illc being Operated 
through the agency of Technical Consultancy Organisations 
( TCOs ) established by the all- India Financial Institutions in 
collaboration with State - level Institutions and banks over the 
Table 11 : Subsidies Visbursed under IFCI Promotional Schemes 


country. Tuble 11 below gives the amount disbursed by 
IFCI under the Promotional Schemes through TCO in 1983 . 
84 , and , cumulatively up to the 30th June , 1984 . 


(Rs. Lakhs) 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


— 


- . - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Promotional Schemes 


1983- 84 
( July - June ) 


- 


- 


- 
No, of 
projects 


- -- - - - - - 

Amount 
disbursed 

Rs, 


Cumulative up to the 

30th June 1984 
- - - - - -- - - - - - - - 

No, of Amount 
projects disbursed 


Rs. 


- - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


. 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


- - - - - 


20 : 52 


220 - 77 


67 .63 
9 .67 


2 . 00 


Schemo of Subsidy to Small Entrepreneurs 
Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and 
Small Scale Industries 
Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for mecting cost of 
Market Studies 
Scheme of Subsidy for Rovival of Sick Units in the Tiny and 
Small Scale Sectors 


0 .72 


0 . 72 


0 .43 


0 . 43 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Total 


637 


23 .67 


2181 


78 . 45 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


In addition to the above , under the Scheme of Subsidy for 
Encouraging the Adoption of Indigenous Technology , 
a sum of Rs . 16 .94 lakhs had heen disbursed during the 
year to a glyoxal unit in Rajasthan , and another Rs. 18 . 58 
lakhs had been sanctioned under the Scheme to an ethylene 
diamines unit in Gujarat . Cumulatively , the subsidy 
disbursod under the Scheme since its inception and up to the 
30th June, 1984 , amounted to Rs. 24. 37 lakhs. 


industrial development in selected developing areas of 
the State including an estimation of the mix of industries 
that can be developel. The industrial manpower plans as 
2 result of the study , which are to be prepared for the 
three districts of Gujarat As mentioned hereinbefore 
besides providing skill-wige requirement, would also suggest 
ways of ensuring effective fulfilment of industry needs , policy 
measures for enlarging local people involvement in industrial 
cmployment insofar as they have a bearing on employmont 
generation , 


Funding of Special Assignments 


Technical Consultancy Support 


2.61 IFCI has also been sharing , from time to time, on 
A case 10 case basis, thc consultancy cost of special 
Assigriments ielating to the feasibility studies, project 
roports , market surveys, techno -economic surveys, project 
profilen , industrial potential surveys , research , studies , 
etc ., &ponsored and or undertaken by the consultancy 
organisations and various other national and State -level 
developmental agencies connected with the promotion of 
industries in their respective areas, where these cannot be 
subsidiscut under the existing Promotional Schomer of 
JFCI. 


2 .63 With a view to providing low cost but quality consul 
tancy services even to the tloiest amongst the tiny and smal. 
lest amongst tho small as also to medlum scale entrepreneur , 
all- India Financial Institutions , including IFCI (jointly with 
the State -level organisations and banks ) , have set up Technical 
Consultancy Organisations ( TCO ) . So far, 15 TCOs ( includ 
ing one set up by the Government of Kamataka ) arc in 
operation and the 16th TCO for catering to the Deeds of 
some of the States in the Northern part of the country was 
incorporated on the 28th March , 1984 under the name, 
North India Technical Consultancy Organisation Ltd . (NI 
TCON ) with IFCI in the lead . 


2 .62 During the year , IFCI agreed to share the cost of a 
research study on the subject of Manpower plan for 
Industries and Strategy for Local People Participation . 
The study, undertaken by the Gujarat Industrial & 
Technical Consultancy Organisation Ltd . (GITCO ) . 
envisages a deeper insight into the manpower needs and 
problems of industries in Developing arcas , particularly , 
the districts of Bharuch , Panchmahals and Surendernagar 
in Gujarat, which together are reported to have more 
tban 1 ,940 small scale sector industrial units . The study 
is also expected to project the level and nature of 
Table 12 Summary of Operations of IFCI Sponsored TCOS, 


2 .64 IFCI has participated in the growth and development 
of all TCOs sponsored by all-India Financial Institutions 
but it is holding the lead responsibility in rospoot of 
Himachal Consultancy Organisation Ltd . (HIMCON ) , 
Rajasthan Consultancy Organisation Ltd . (RAJCON ) 
and Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd . 
(MPCON ) catablished in 1977 , 1978 and 1979 respec 
tively 


Fun 


- - 


- - 


- 


- - 


- I - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


HIMCON 


REJCON 


MPCON 


Particulars 


1983 


1983 


Cumulative 
up to 31- 12 - 83 

1 5 ) 


Cumulative 
up to 31- 12- 83 


0 


1983 Cumulative 

up to 31. 12 -83 
(4 ) 

(5 ) 
- - - - - - - - - - - - - - 

65 288 


" 


_ . 


- 


- 


- - 


- 


- . . -. 


103 


236 


586 


488 
119 .07 


10 -81 


50 -07 


148 .17 


323 .41 


1. No, of assignments (involving investment ) 

completed 
2 . Estimated investment contemplated in respect of 

1 above (Rs, Crores) 
3 . Employment potential (No. of persons ) in respect 

of 1 above 
4 . Other assignments completed 
5. No of Entrepreneurship Development Programmes 

(BDPs) conducted 
6 . No, of cotropreneurs trained 


16 .11 
2467 

18 


22696 

82 


1251 

49 


8725 

89 


12572 


5358 

13 


500 


28 


- 


30 


64 


50 


170 


13 
336 


668 
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2 ,65 Table 12 gives , in hiief, the operations of HIMCON , 
RAJCON and MPCON for their accounting year ended 
the 31st Deceniber 1983 and Cumulatively upto the end 
of December, 1983 . 

2 .66 The working results of HIMCON for 1983 show 
ed A deficit of Rs. 1. 87 lakhs because of all in consultancy 
incomo from Rs. 8 . 50 lakhs in 1982 to 6 .49 lakhs in 1983. 
The working results of RAJCON and MPCON for the year 
ended the 31st December, 1983 , however, showed a mid 
çst surplus of Rs 0 .08 lakh and Rs. 0 . 16 lakh respectively . 

2 .67 Overall , all the 15 TCOs put together, had executed 
upto the 30th June, 1984 , 13, 263 assignments pertaining to 
feasibility studies , project reports, project profiles , industrial 
potential surveys , rehabilitation studies, appraisals and other 
assignments , etc ., which bear testimony to the on - going 
impact being created by them in the area of consultancy to 
the small and small -medium industrial projects , 

2.68 In the field of development of entrepreneurship , the 
TCO in most of the States are functioning as nodal agencies 
for Entrepreneurship Development Programmes. Altogether 
upto the 30th June, 1984 , the TCO had impartest training 
to 6 ,647 entrepreneurs and had rendered help to the trained 
entrepreneurs in implementation of their projects . 

2 .69 During the year, apurt from IDBI convening a 
Conference of the Managing Directors of all TCOs with a 
view to discussing issues relating to their organisational set 
up and long -term strategies , IFCI also held a Conference of 
the Chuirmen and Managing Directors of the TCO : under its 
lead , The focus at the Conference was on the preparation of 
the corporate plans for the next five years by the TCOs after 
studying the respective pilars of their States , the exercises 
being done for the Seventh Plan , etc., so that they could res 
pond successfully to the long -term process of industrial deve 
lopment in the respective States and could become an 
instrument of bringing technology to the door-steps of the 
small entrepreneurs . Emphasis was also laid on implemen 
tation part of the studies reports prepared by them and place 
ment of entreprencurs AS uso integration of their business 
plans with such of the developmental programmer of the 
States as were covered by their area of of activities . 
Support for Serd / RIsk Capital Assistance 

2 .70 Recognising the need for suitable institutional mecha 
nism to provide equity slippart to the professionals who 
wanted to set up medium and large scale industrial ventures . 
IFC filled in an important gap in the Institutional infras 
structure , when in 1975, it sponsored the Risk Capital 
Foundation (RCF ) , at New Delhi, 

2 .71" RCF , which provides entrepreneurs (including non 
résident Indiany ) intorcst-free personal loang ranging from 
Rs. 15 lakhs to Rs. 30 lakhs ( depending upon the number of 
the promoters ) to enable them to mect upto 50 % of their 
quota of promoters contribution for setting up new projects 
had provided in 1983 ( January -December ) , risk capital assis 
tance of the order of Rs. 93 . 24 lakhs to 15 promoters in 
respect of their eight projects . Subsequent to that RCF, 
during the six months period ended the 30th June, 1984 , had 
provided risk capital assistance of Rs. 149. 00 lakhs to 20 
entrepreneurs in respect of 11 . projects promoted by them . 
The substantial incrcase in the assistance during the six 
months period ended the 30th June, 1984 , was due to the 
libraljsation of the Risk Capital Assistance Scheme and the 
enlargement of the scope and eligibility criteria for the 
name, a reference to which had been made in the last year s 
Annual Report. 

2 . 72 Comulatively , RCF s assistance up to the 30th June, 
1984 , aggregated Rs. 602 . 58 lakhs for 111 promoters for their 
67 projects over eight years of its operations. Against this. 
Rs. 384.88 lakhs had been disbursed by RCF up to the 30th 
June , 1984 . 

2 .73 The resources of RCF, for the present, are being met 
totally by IFCI. 


2 .75 later , with a view to meeting the increasing training 
decis of professionals and executives of development banks, 
industr al development agencies , Technical Consultancy Or 
ganisations, etc ., a Development Banking Centre (DBC ) was 
constituted in 1977 as a wing of MDI 
2 .76 MDI ( including DBC ), which provides training in 
modern management techniques so as to meet the specific 
needs of industries , requiring specialised training, research and 
consultancy services , hnd successfully organised , during the 
year 1983 ( January - Deceinber ) , 101 training programmes 
benefiting 2 , 502 participants , of whom 36 were from other 
developing countries . 
2 .77 During the next six months period , MDI ( including 
DRC ) had conducted 12 programmes benefiting 844 parti 
cipants, of whom 66 were from other developing countrics. 
2 .78 Commulatively , MDI ( including DBC ) , which had 
completed a decade of its operations , was successful in orga 
nising 546 programınes upto the 30th June, 1984 , benefiting 
14 ,027 participants, of whom 479 were from outside the 
country, 
2 .79 During the samc period , MDI ( including DBC ) had 
completed , in the area of research and consultancy , as many 
as 38 research projects in various jelds in the country . 
2 .80 MDI ( including DBC ) has the distinction of organising 
several programmes in collaboration with the United Nations 
Development Programme (UNDP ) , International Labour 
Organisation ( ILO ) . Association of Development Financing 
Institutions in Asia and the Pacific ( ADFIAP ) , Economic 
Development Institute ( EDI ) , United Nations Industrial 
Development Organisation ( UNIDO ) , Asian Productivity 
Council (APC ) , German Foundation for International 
Development (DSE ), etc . 
Support of Development of 
Entrepreneurship 
2 .81 IFCI s contribution in the field of entrepreneurship 
development has been in the form of cxtending ( a ) financial 
support to the agencies conducting Entrepreneurship Develop 
ment Programmes ( EDPs ) , ( b ) assisting in the establishment 
of an Entrepreneurship Development Institute of India (EDII ) 
at the national level, and ( c ) sharing the cost of science and 
technology entrepreneurship development programmes of the 
National Science & Technology Entrepreneurship Develop 
ment Board (NSTEDB ), set up by the Government of India . 


2 .82 The National Science & Technology Fntrepreneurship 
Development Board (NSTEDB ) , has drawn up programmes 
covering entrepreneurship training and development and setting 
up of Science & Technology Entreprencurial Parks (STEP ) 
on the lines of Science Parks, in USA and UK . STEP 
cnvisages creation of suitable conditions for . fledgeling 
entrepreneurs to enable them to tronslate their ideas into 
industrial projects at a pilot level. STEP is considered to be 
a nursery industrial estatc . which would accent potential 
entrepreneurs , with science and technology background , 
into its fold and transform them into confident entrepreneurs 
in a period of two to threc vcars . The all- India Financial 
Institutions have agreed “inprinciple , to provide financial 
support to hankable proposals for setting up STEPs in selec 
ted universities and Institute of Technology . 
2 . 83 The Entrepreneurshin Development Institute of India 
( EDII ) which commenced its operations in July 1983, carried 
out within a period of one year , six general Entrepreneurship 
Development Programmes (EDPS ) two at Trivandrum 
(Kerala ) , one at Port Blair ( Andaman & Nicobar Islands ) . 
one at Panaji (GOA ) and two in the Union Territory of 
Chandigarh , The Chandigarh EDP was conducted in collabo 
ration with the Technical Teachers Training Institute ( TTTT) 
with the prime obiective of developing polytechnic cliploma 
holders at entrepreneurs and introducing EDPs in Poly 
technics. 

2 .84 EDII, as a national focal point for pooling of re 
sources and expertise in the field of entrepreneurship deve 
lopment, launched , during the vear , 2 National Documenta 
tion Programme with primary focus on the EDP conducted 
hy various Technical Consultancy Organisations ( TCO ) , 
State Bank of India (SBI ) , Small Industries Service Institutes 
( SISTS ) , other voluntary organisations, etc . With the in 
volvement of several research teams and organlations and 
after finalising the instruments , methodology and plans for 


Support for Professionalisation of Management and Upgra 
dation of Managerial Skills 

2 .74 For developing and improving the quality of day -to . 
day management and also with a view to encouraging profes 
sionalisation in management, IFCT had sponsored a Manige 
ment Development Institute (MDI) in 1973, near Delhi. 
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the research activity , the documentation and evaluation work 
was started during the year in Madhya Pradesh and Uttar 
Pradesh . 


2 . 92 Prof. S . C . Kuchhal, IFCI Professor of Management 
at the Indian Institute of Management, Ahmedabad delivered 
the Fifth IFCI Annual Lecture at JIMA campus on the 26th 
March , 1984 , on the subject of Financial Behaviour of Growth 
Compapies . The Lecture was based on a study made of 
61 companies with specific growth attributes over a period 
and provided considerable insight into the modus operandi 
adopted by the fast growing cnterprises with a view to 
deciding the requisite line of action by other concerns. 

2 . 93 At Gauhati University , Dr. P . C . Goswami joined 
as IFCI Professor during the year. It is expected that 
some useful research work would follow in the coming 
years in respect of problems related with the economic 
development of the North -Eastern Region . 


Support to Rural Development and Development of Entre 
preneurship in Village and Tribal Areas 

2 .85 During the year, IFCI participated in an International 
Exposition of Rural Development ( IERD ) organised by the 
Institute of Cultural Affairs : India . The IERD was able to 
make an assessment of the rural development programmes 
undertaken by some 52 countries and share their experiences , 
particularly in regard to methods, approaches , technologies , 
etc ., that had proved successful and could be of benefit for 
the purpose of implenientation in other countries . • IERD 
was also able to enlighten the corporate sector s role , activi 
ties and intents as partners in rural industrial development. 
2 .86 IFCI, as reported last year, agreed to contribute a sum 
of Rs. 5 lakhs to the Xavier Institute of Social Service 
(XISS ) , Ranchi, for setting up a Rural Entrepreneurship 
Development Institute ( REDI) , at Ranchi, to cater to the 
tribal population in the State of Bihar and training the tribal 
youths to become successful enterpreneurs and generators of 
self-employment. 

2 .87 IFCI also agreed during the year , to provide support 
( both for capital and recurring expenditure ) for a period of 
three years to Gram Vikas Trust (GVT ) for setting up of a 
Rural Management and Entrepreneurship Development 
Centre (RMEDC ) in Karjat Taluka , Raigarh District of 
Maharashtra . "The objective of RMEDC is to provide train 
ing and management inputs which are necessary and relevant 
to rural development so as to bring about sustained growth 
and meaningful development in rural and semi- urban areas . 
In order to make the training more effective and practical . 
RMEDC has provided demonstration units in the field of 
dairy and rural industries . 
Promotion of Research and Development 
(i ) Study of Stan : lardised 1,250 tonnes Capacity per day of 
Sugar Plants 

2 . 88 1FCI had commissioned last year a special study of 
standardised 1 .250 tonnes capacity per day of sugar plants 
capable of expansion to 2 ,000 , tonnes capacity per day, from 
the point of view of optimising energy use by suggesting im 
provement in the design of plant and equipment, and by 
conserving · bagasse for other important applications. The 
study which was completed during the year , by the National 
Productivity Council, provided useful data on sugar plant 
specifications as also on improving energy productivity in 
sugar industry . The recommendations made in the Report, 
have been passed on to the Technical Committee constituted 
by the Government of India for revising the specifications for 
standard sugar plants with the prime objective of improving 
economic viability , technical practices and energy producti 
vity . 
( ii) Research study on Management of Turnaround of Sick 
Industrial Projects 

2 .89 This study, sponsored and funded by all- India Finan 
cial Institutions including IFCI, which was undertaken by the 
Indian Institute of Management, Ahmedabad ( IIMA ) , when 
completed . would be able to provide meaningful data relating 
to the management processes by which large enterprises can 
be restored to health . The field work relating to the study 
was reportedly completed by IIMA during the year . 


Resources for Financing Promotional Activities 

2 . 94 The Promotion Activities of IFCI are being financed 
either out of Benevolent Reserve Fund ( BRF ) or Interest 
Differential Fund (IDFs ) . 

2 . 95 The Benevolent Reserve Fund ( BRF ) was created 
in 1972 - 73 , to which , up to the 30th June , 1983, a sum of 
Rs. 362 .00 lakhs had been transferred out of the profits 
of IFCI. During the year ended the 30th June , 1984 , an 
other sum of Rs. 50 . 00 lakhs had been transferred with 
the result that the total amount of BRF as on the 30th 
June, 1984 , stood at Rs. 412 .00 lakhs . As against this, a 
sum of Rs. 264 . 54 lakhs had been utilised till the said date 
on various Promotional Activities of IFCI. 

2 . 96 Interest Differential Funds (IDFs) represent the 
moneys received from the Government of India , out of 
the interest paid by IFCI on KFW loans in terms of agree 
ments amongst IFCI Kreditanstalt-fur -Winderauf -bau 
(KFW ) , Government of India and the Federal Republic of 
Germany. Up to the 30th June, 1983. IFCI had received 
a sum of Rs. 1 ,060 .60 lakhs by way of loans and grants 
under the IDFs. During the year, a sum of Rs. 76 .50 lakhs 
was received by way of grants and Rs. 58 .00 lakhs by way 
of loans. With this, the total allocation of IDFs as on the 
30th June, 1984 , stood at Rs. 1, 195. 10 lakhs , against which 
an amount of Rs. 856 .96 lakhs had been utilised on various 
Promotional Activities of IFCI, 


( C ) Resources 

2 . 97 The resources of IFCI comprise its Share Capital, 
Reserves. Borrowings from the Market by Issue of Bonds , 
Loans from the Industrial Development Bank of India 
( IDBI) and Central Government , Foreign Credits secured 
from Foreign Financial Institutions, Borrowings in the 
International Capital Market, Repayments of loans by 
the Borrowers and Sale /Redemption of Investments held hy 
it . Developments on the resources scene of IFCI in 1983 
84 are reported below . 


Share Capital 

2 .98 During the year, the paid -up Share Capital of JFCI 
was raised from Rs. 22 . 50 crores to Rs. 27 . 50 crores by 
calling the balance amount of Rs. 2 .500 per share on 
10 , 000 (Eighth Series ) shares of Rs. 5 .000 each and mak 
ing an additional issue of 10 , 000 shares (Ninth Séries ) of 
Rs. 5000 each on which 50 per cent of the amount by 
way of application money per share , was called up . 


( iii ) IFCI Chairs 

2 . 90 IFCI, over the years , has built up good nexus with 
the Management Institutes and Universities in the area of 
research and development in Development Banking. Financial 
and Industrial Management Industrial Economics , etc . Six 
Chairs, one each at the Universities of Delhi, Bombay, Cal 
cutta , Gauhati and Madras and one at the Indian Institute of 
Management, Ahmedabad, have been created by IFCI for 
promoting research in specified areas. 

2 .91 During the vear, Dr. R . S . Sabnis . IFCI Professor, 
delivered the Second IFCI Annual Lecture at the Bombay 
University Convocation Hall on the 5th October, 1983, on 
the subiect of Some Issues of Industrial Policy and Finance 
in India . The Lecture was presided over by Dr. M . S . Gore , 
Vice - Chancellor, Bombay University , and Shri B . B . Singh , 
the then Chairman , IFCI, was the Chief Guest. 
11 _ - 389GI 84 


Reserves 

2 . 99 With the transfer of Rs. 21.80 crores out of the 
profits for the year ended the 30th June, 1984, and after 
making adjustments on account of utilisation of funds under 
Interest Differential Funds (Grants portion ) to the extent of 
Rs. 0 . 29 crore , and under the Benevolent Reserve Fund 
( BRF ) to the extent of Rs. 0 .34 crore, the reserves of IFCT, 
increased from Rs. 66 .93 crores tn Rs. 88 .09 crores . These 
exceeded the paid up capital of IFCI by Rs. 60. 59 crores . 
Bond Issues 

2 . 100 During the year . IFCI made three puhlic issues of 
Bonds, viz ., 8 .75 % - Bonds, 2000 , for Rs. 45 . 50 crores en 
the 24th October, 1983, 8 .75 % - Bonds , 2001, for Rs. 27.50 
crores on the 27th February , 1984 , and , 9 % - Ronds, 1999 . 
for Rs. 110 . 00 crores on the 14th June , 1984. All the issues 
were fully subscribed , and , including the permissihte 10 % 
amount of the issues which could be retained by JFCT, the 
total amount of funds mobilised by issue of bonds during 
the year amounted to Rs. 201.05 crores . 


W 
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2 . 101 After redeeming 50-- Bunds , 1983, fou Rs. 8 . 80 Kirman s of the Louns and Sale Redemprion of Securile s 
ciores, the net amount of Bonds 15 on the 30th June, 1984, 

2 . 109 Ducing the year , the net cash receipt on account 
stood al Rs. 181. 54 croles as against Rs. 689 . 30 croies on 

of repayment of principal made by the borrowers amounted 
tho 301h June 1983. 

to Rs. 57 . 75 crores as against Rs. 45. 75 crores in the pre 

vious year . 
Borrowings from ID31 (ind the Central Governmt 
2 . 102 Except temporary boriowings from Industrial Deve 

2 . 110 The reccipts from salc / redemiption of investments 
lopment Bank of India IDBI ) , which were remaid well be amounted to Rs. 1 .85 crores during the year , as against 
fore the 30th June, 1984, 10 louns weic raised either from Rs. 151 crores in the previous year . 
IDBI Op from the Central Government. However , Rs. 2 . 00 
crores and Rs. 1 . 76 Ciores were cpaid to DBS and the 2 . 111 With the total receipts on account of ( a ) repayment 
Central Government respectively during the year , with the of louns, (b ) salc / redemption of investments ( c ) loans con 
J esult that the net outstandings of borrowings from IDBI and 

verted into cquity shares to the extent of Rs. 0 . 52 ciorc , 
C entral Government came down from Rs . 85. 75 crorcs and 

greuirting Rs, 50 . 12 crores in 1983 -84 , the increase over 
Rs. 5 .88 croies to Rs 83. 75 crores and Rs. 4 . 1, crorey res the previous year s receipts of the order of Rs. 48 . 09 croros 
pectively as on the 301h Jill , 1984. 

worked out to 25 % . 
2 . 103 Insofar as the lorin portion under the Interest Diffe 

Sources and Uses of Funds 
rentiat, Funds ( IDFS ) is concerned , during the year, i sum 
of Rs. 0 . 58 crore was obtained from the rentral Govern 

2 . 112 In 1983- 84 , the total requirements of funds for dis 
ment, and a sum of Rs. 0 . 17 crore was repaid under this hursement of assistance , repayment of borrowings, redemp 
accini. Thus, the total loan portion of IDF, payablc 10 tion of bonds , paymçnt of interest, dividend And tax , etc ., 
the Central Government aggregated Rs. 5. 37 crores as on 

aggregated Rs. 347 . 29 crores , signifying an increase of 19 .9 % 
the 30th June , 1984 , as against Rs. 4 . 06 crorey on the 30th 

over the previous year s requireinent of funds of the order 
June . 1983 . 

621010 19 687 s Jo 

2 . 113 The aforesaid requirement of funds was met by 
Borrowings from Forcign financial Insılıutions 

li ) increase in the pald -up capital - Rs. 5 .00 crores , ( ii ) 

generation of profits before tax - Rs. 34 .03 crores, ( iii ) 
104 With this allocation of 22nd line of credit of DM 

recoveries from borrowers and sale of investments , etc . 
20 million , during the year . IFCI s borrowings in foreign 

Rs. 60. 12 crores. ( iv ) borrowings from market by way of 
currency , which comprise DM Lines of Credit sanctioned by 

bonds - Rs. 201. 05 crores, ( v ) borrowings in foreign currency 
Kreditanstalt- fur-Wiederaufbau (KFW ) , Federal Republic of 

equivalent to Rs . 4 .91 crores, ( vl ) receipt of Rs, 1. 35 crores 
Germany, aggregated DM 277 . 500 inillion against which 

under Interest Differential Funds (vii ) Rs. 1. 00 crore from 
IFCI kad sanctioned sub - loans to ligible industrila concerns 

miscellaneous sources. I d ( viii ) the balance of Rs. 39 .83 
aggregatine DM 281. 305 million up to the 30th June, 1984 , 

Crores , out of orening cash balance. 
in addition , sub -loans for DM 162 , 372 million had been 
sanctioned a inst DM Revolving Funds which represented 

( D ) Recoveries, Defaulis , etc 
the amounts recovercal froin the DM sub - borrowers and 
converted , with the approval of Ilie Government of India . Recoveries 
into DM , pending rep: yment of the same to KFW . 

2 . 114 A sum of Rs. 83 . 88 crores was recovered hy winy 
2 . 105 As on the 30th June, 1983, the outstanding halance of interest , of which , Rs 69. 75 crores was against the 
of DM Lincs of Cicdit avnilci of hy IFCT from KFW was athuunt of Rs. 107. 50 crorcs , which fell duc during the year 
DM 148 . 359 million . During the year , a sum equivalent and the remaining Rs. 14 . 13 crores represented the recoveries 
to DM 12 . 178 million was availed of and an amount of against the Artcuts of interest amounting Rs. 18 . 77 crores , 
DM 4 .833 million was repaid . The outstanding amount outstanding at the beginning of the year. The recovery 
against borrowings in foreign curency as on the 30th June . percentage of interest therefore , worked out to 64. 9 % for 
1984 stood at DM 155. 704 million (equivalent to Rs. 62 . 76 the ducs during the year and 75. 3 % for interest in arrears . 
crorcs on the basis of TT scllice rates prevailing on the 
30th June, 1984 ) . 

2 . 115 Insofar as principal amount was concerned , out of 

Rs. 57 .75 crores received during the vear , Rs. 50 .61 crorcs 
Borrorings in the international Cupital Markets 

was against the principal amount of Rs. 89 50 crores which 

fell due during the year and the remaining Rs. 7 . 14 crores 
2 . 106 To aument its foreign exubongc resources, JFCI 

represented recoveries against the arrears of principal or 
was authorised by the Central Government during the year Rs. 33 , 75 crores outstanding at the beginning of the year. 
to raise borrowings ju the International Capital Market, in The recovery percentage worked out to 56 . 5 % for the princi 
terms of which JFCI entered , for the first time, thc Furo pal amount due during the year and 21.2 for the principal 
Currency Market for taising all Euro - Currency Loan of 
U .S . $ 20 .00 million ( cquivalent to Rs. 22. 00 crores appro 

in Artears. The amount of recoveries against principal in 

arteary needs to be viewed in the context of the established 
ximately ) . An agreement 10 this effect was signed on the Accounting practice of adjusting the recoveries against the 
24th July , 1984 . between IFCT in the Continental Bank overdues first towards the arrears of interest and thereafter 
S . A .IN . V . Arussels ( Belgium ) acting as Manager and Agent against the overdue principal in arrears . 
for other participating Banks Financil Institutions, viz , Mitsui 
hishi Bank ( Furore ) S . A ., Bank of Yokohama ( Europe ) 
S . A .. European Arab Bank ( Brussels ) S . A ., and Mitsubishi Defaults . 
Trust & Banking Corportion ( Furope ) S . A . 

2 .116 As on the 30th Junc, 1984, IFCI had in its outstand 
2 . 107 The Euro - Currency Lonn has heen raised on com 

ing assistance portfolio , loans aggregating Rs. 1 .056 . 19 crores 
mercial terms and as such , the perind of the loans granted 

from 1, 109 assisted concerns . Undoubtedly . a few of them 
vainst it to the sub - horrowers and their repayment wouli 

had run into difficulties , some at the implementation stage , 
he determined in such a manner that the same synchronise 

few during initial onerating years and yet some became 
with IFCIS lepayment obligations . Tu sub -borrowers, the 

sick after having rin successfully for a number of years . 
loan shall carry 2 rate of interest which would he 2 pa . 

Further , due to poor performance of some of the industries 
ihove t ha ix -monthly London - Interbank -Offered Rutc 

during the year. as eg., sugar, textiles , paper, engincering . 
( T .IBOR ) . 

etc ., most of the concerns found it genuinely dimcult to 

mect their obligations to the Institutions in time. As such , 
2 , 108 The mnising of Euro -Currency Loan marks the open IFCI, in tune with its policy of helping the units in difficul 
ing of a new era in the history of IFC ). The loan would 

tics ( particularly where thc reasons for the defaults were 
enabe JFC ! to meet the forein exchange requirements of 

purely externall discernible in a large group of industrial 
even those industrial projects as cf mining shipping scal 

units ) , provided them nccd - based reliefs by way of post 
fishing , veneration of clectricity . nower and pas . hotels , etc . noncment / rescheduling of overdue amounts, etc . 
which , wherwise , were not eligible under the existing foreign 
currency resources of IFCI. Moreover, large projects, in 

2 . 117 After accounting for the reliefs given to the con 
cluding those in public sector , would be considerably bene cers in difficulties, there were , as at the end of the year , 
fited by curo . currency resources raiscrt by IFCI. 

193 defaulting concerns with a total amount in default 
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( covering principal Rs . 37. 42 crores and interest Rs . 24 . 51 the Institutions during the year in two cases, with a view to 
Crores ) aggreguting Rs. 61.93 crores . This formed about safeguarding and protecting the interests of lending Institu 
5 . 9 % of IFÇi s total outstanding louns portfolio as on the tions . In othei cases, the rehabilitation programmes or ap 
30th Junc , 1984, as against 6 . 1 % on the 30th June, 1983 . propriate courses of action were in the process being sorted 
2 . 118 The industry -wise analysis of these defaults for the 

out by the concerned Lead Jostitution jointly with other 
year 1983 -84 revealed that out of 193 concerns in default , 

Inytitutions, banks and other concerned agencics . Report : 
41 conceins in cotton textiles, 30 in sugar, 14 in paper , 9 in 

about inherently non - viable units were made to the Ceutral 
jute and 12 under the metal products group accounted for 

Government from time to time and liaison was maintained 
Rs. 10 . 18 crores, Rs. 17 . 20 crores , Rs. 7 . 52 crores, Rs. 

with the concerned State Governments as also Stute -level 
3 . 29 crores und Rs. 2 .67 crorcs in default respectively . l he 

agencies involved in such cases. 
aforesaid five industries together constituted 66 % of the 
total defaults of IFCI ay on the 30th June , 1984 . 

( 7 ) Working Results 
Rehabilitation of Sick Units 

Gross Profit 
2 . 119 The Problem Cases Department (PCD ) in IFCI, 

2 . 121 The gross profit for the ycar amounted to Rs. 34 . 03 
in consonance with the Government s policy towards revival 

Ciores us against Rs. 27 .02 crores for 1982-83, showing an 
of sick units , evolved rehabilitation schemes in respect of increase of 25. 9 % . 
eight cascs , strengthened the management set- up in one case, 
brought about changes in management / controlling interest 

Ver Profit 
in five cases, leased out and / or agreed to support holding 

2 .122 The net profit for the year 1983 - 84 afler providing 
on operations in thrce cuscs , approved schemes of merger 

Rs. 10 . 14 crores for taxation , amounted to Rs. 23 . 89 crores 
in threc cases and reached arrangements for settlement of 

as against Rs. 17 . 31 crores for 1982- 83, showing an increase 
dues in two cases , 

cf 38 . 0 % . 
2 . 120 During the year, two tyre units and one aluminium 

Appropriations 
unit in West Bengal were natiołalised by the Central Gov 
ernment. A composite textile mill in Orissa was nationalised 2 . 123 The appropriations out of the net profit made by 
by the State Goveroment through acquisition of all privato the Board of Directors of IFCI are given in Table 13 . 
Shareholdings. Legal proceedings had to be instituted by 
Table 13 : Appropriations of Net Profit . 

(Rs. Crores) 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


This year 

( 1983 -84 ) 
( July - Junc ) 

Rs . 


Previous year 

( 1982 -83 ) 
( July - Jupe) 

Rs. 
17 . 31 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Net Profit ſur thic yeur 


23 .89 


Appropriations 
Transferred 10 

( a ) -General Reserve Fund 
( b ) Benevolent Reserye Fund 
(c ) Special Reserve 

( under Section 36 ( 1) ( viil) of the Income- Tux Aci, 
1961) 


8 . 15 
0 .05 


3 . 88 
0 .35 


13 . 14 


11 .47 


Allocation to Staff Welfare Fund 
Payment of Dividend 
- - - 

- 

- - - - - - - - 
Total 
- - - . - - 

- - - -- -- - - - - - 
Dividend 

2 . 124 In view of the satisfactory working results , the 
Board of Directors of IFCI have upproved the payment of 
dividend on shares at 81 % per annum , us against 8 % per 
annum declared last year . 
Tax 

2 . 125 A sum of Rs. 10 . 14 crores has been provided in 
the accounts for taxution for the accounting year ended 
the 30th June , 1984 , as against Rs. 9 .71 crores provided 
last year . Since inception , IFC has paid to the National 
Exchcquer , by way of tax alone, Rs. 65.05 crores . which is 
more than twice its paid - up capital. 
l able 14 - - : Summary of Working Regults for Five Year s 


21 79 

15 . 70 
0 .01 

0 . 01 
2 .09 

1 .60 
- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
23 .89 

17 : 31 
_ . - - - - - - -- - - - 

- -- - -- - - - - - - - - - - - - 
Expenditure on Entertainment, ctc . 

2 . 126 During the year, IFCi incurred a sum of Rs. 1.40 
lakhs on Entertainment, Rs. 1 , 13 lakhs on the maintenanco 
of ity Staff - Transit Rooms ( STRS ) , Rs. 3. 15 lakhs on 
Publicity and Advertisement, and Rs. 0 .41 Tukh on the 
visits / participation in courses , seminars by its officers 
abroad. The cxpenditure on the Chairman s foreign tours , 
duly approved by Government, aggregated Rs. 0 .99 lakh . 


Working Result Trends 

2 . 127 The working results of IFCI for the last five years 
are given in Table 14 , 


(Rs. 


Crores) 


-- - - -- - 


- - - - -- - - 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


Particulars 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1983 


1980 
Rs. 


1984 
Rs. 


Rs. 


- - - 


- 


- 


Year ended the 30th June 
1981 

1982 
Rs. 

Rs. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( 3) 

- - . - - - - - - - 
44 : 38 

59 - 15 
- 3 .87 

4 . 78 
- - - - - - - - - - - - - - - 
48 -25 

63 . 93 


( 5 ) 


- 


Interest earned 
Other Income 


37 23 
2 :54 


- - - - -- -- 

77 . 65 

5 . 77 . 
- - - - - - - - - - 

8342 


(6 ) 
- - - - - - 

99 - 35 

5 . 62 
- - - - - 

104 .97 , 


- 


- 


Totallon : 


39 . 77 


- - 


18 
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- 


- 


- 


- 


(1) 


( 3 ) 


- - - 

(5 ) 


- 
(6 ) 


Interçst paid 
Comunission and Brokerage paid 
Establishment expenses 
Loss on (nyostuients 
Our Expuuduitre 


26 - 30 
0 .48 
1 .82 
0 .03 
0 . 96 


30 . 80 
0 . 26 
2 . 57 
0 .47 
1 . 21 


39 - 49 
0 - 52 
2 . 52 
0 . 64 
1 .40 


50 . 80 
0 .61 
2 .97 
0 .44 
1 . 58 


64 . 33 
0 .88 
3 :36 
0 . 14 
2 . 23 


Total Expenditure : 


29 :59 


33 : 31 


44 -57 


56 : 40 


70 .94 


- 


- 


- 


- 


- 


Gross l ro t 
Taxation 
Net Pront 


10 - 18 
5 - 39 
4 .79 


12 . 94 
4 : 56 
8 . 38 


19 .36 

6 .85 
12 : 31 


27 .02 

9 . 71 
17 : 31 


34 -03 
10 .14 
23 -89 


Divdond 


6 . 5 % 


7 .0 % 


7 . 5 % 


8 .0 % 


8 .5 % 


* The Net Profit for the year showed an incrcase of 38 .0 % 

over the previous year s net profit. 
The Net Profit as percentage to Gross Income worked 
out to 22 .8 % in 1983-84. 


2 ,128 it would be observed from the above 
* The Gross Income crossed the mark of Rs. 100 crores 

for tlic fist time in 1983 - 84. 
o The Gross Income in 1983 -84 increased by 23.8 % over 

the previous year. 
* The Gross Profit for the year showed an incrcase of 

25.9 % over the previous year . 
The Glos3 Proſit kis percentage to Gross Income worked 
out to 32 .4 ;o in 1983 - 84 same as last year , 


Financial Position 

2 . 129 The position of assots and liabilities of IFCI for 
the last five years is indicated in Table 15 below . 


? able 15 : Summary of Balanco Shcets for Five Years 


(Rs. Crores). 


Yoar ended the 30th June 


i riiulars 


1980 
Rs. 


1981 
Rs. 


1982 
Rs. 


1983 
Rs. 


1984 
Rs, 


( 1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


1 - vestants 
Loans & Advanccs 
Guarant_ cs an . Underwriting Contracts 

Cush und other Assets 
Liablities 


32 -43 
442 .85 

0 .74 
58 .41 


35 .48 
548 .01 

0 . 50 
44 - 77 


39 . 52 
690 .82 

1 - 21 
74 -67 


45 .82 
864 . 73 

2 . 40 
74 . 78 


53 :46 
1056 . 19 

4 . 10 
98 . 14 


378 - 28 
55 . 57 
21 . 96 


433 -47 
59 -84 
42 .51 


554 . 55 
85 . 25 
51 .01 


689 - 30 
96 .60 
59 .67 


Borrowings 

(a ) Bonds 
( b ) From the Government & IDBI 

( c) In Foreign Currencies 
Curren : 2.1.1 Other Liabilities including 
Provisions 
Contingent Liabilities (Guarantees & 
Underwritings ) 


881 -54 
93 . 24 
62 . 76 


30 . 11 


34 .82 


43 .00 


50 -33 


54 .66 


0 .74 


0 :50 


1 .21 


12 .40 


4 .10 


Not Worth represented by 

Share Capital 
Reserys 
Intcre. t Diffcrcntail Funds (Grants ) 


17 -50 


13 . 00 
32 . 18 
0 - 59 


39 . 22 


20 -00 
50 . 27 
0 .93 


22 - 50 
65 .94 
0 - 99 


27- 50 
87 - 39 
0 .70 


0 .90 


Debt : Equity Ratio 


9 . 6 ; 1 


9 . 3 : 1 


9 . 7 : 1 


9 . 5 : 1 


9 . 1 : 1 


were under examination of a Departmental Computerisation 
Committee as at the close of the year. 


wccounts 

2 . 130 The auditec acounts of IFCI comprising Profit & 
Loss Account for the year and the Balance Sheet as at the 
30th June, 1984 , giving details of assets and liabilities are 
anncxed to this Report. 

2 . 131 During the year, a review of Accounting Systems 
was made by Ms. Thakur Vaidyanath Aiyar & Co ., New 
Delhi, with a view to streamlining the existing systems and 
procedures and study the scopo and feasibility for compute 
risation of gystems in IFCI, The Reports of the Consultants 


Audit 

2 . 132 Apart from having a regular internal audit system ", 
the statutory audit of accounts of IFCI is carried out every 
year by two auditors, of whom one is nominated by the 
Industrial Development Bank of India ( IDBI) and tho 
other one elected by the shareholder ( other than IDBI) . 
For the year 1983- 84 , M9, Thakur Valdyanath Alyar & 
Co ., Chartered Accountants , New Delhi, were appointed 
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as Statutory Auditors by IDBI. The shareholders of IFCI industrial financing in the country , IFCI, over the ycar, bas 
( other than IDBI ) had clected at the last Annual General been uble to cicatc wlong with other national-level Develop 
Meeting held on the 19th October , 1983, M / s. Haribhakti & ment Fiance Institutions acceptability of the concept of 
Company , Churtered Accountants , Bombay as auditors for project-oriented approach in place of the conoppt of 
the same period . The kepuit, ut the Auditors for the year Security - vricnlcd approach which had been prevailing in the 
1983 -84 is also given with the Accounts for the year in realm of industrial finance , particularly in the banking sector, 
thus Report . 

for a long time. Today, the wider considerations of prolit 
CHAPTER 3 

ability and productivly of an industrial venture , its overall 

viability and bankable nature , the quality of its manugement, 
ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT OF IFCI S 

the organisational set -up, the likely contribution of the project 
OPERATIONS 

to the economy of the country as well as furtherance of the 

objectives of public policy , gover the authorised business 
(1 ) Project Financing Operations 

of IFCI. 
Planned Industrial Developnient 

3.01 IFCI s opcrations reflect, in a small but significant Impact on the Management Culture of Assisted Units 
measure , the pattern . ol d ustrial investment and the 

3 .04 In its follow - up measures and mechanics , the co 
structural changes that lave taken place during the last 
three -und -u - balt decades of inc planned economic develop 

deavour of (FCI has been to inculcate amongst the manage 
ment in the countıy . 

ments as beiter awareness of the financial and managerial 
Since its inception and up to the 30th 
June , 1984 , IFCI bus sanctioned 110kncial assitance of the 

imperatives as also disciplines important for the succes of 
order of Rs. 2 . 156 .75 crores to as many as 1,894 industriul 

an industrial venture . Enlightened promoters and competent 
projects of 1, 567 industrial concerns . More important than 

mancgements are now able to appreciate in an increasing 
the quantum of assistance sanctioned by FCI has been 

measure , the benefits derived by them from the various exer 
its Catulytic role , which has been instrunientul in overall 

cises that IFCI requires them to carry but during implement 

There has been , 
resource mobilisation of Rs 17, 561.71 crorcs for the 

tion and operational stages of the project. 

com 
pletion of these assited projects . In its assistance , IFCI bas 

over the years , a gradual, but quilc percoptible impact in the 
covered a wide spectrum of industries, and it is no exaggc 

management culture of the industrial units assisted by Public 
ration to say ibat there is 

Finnacial Institutions including IFCI, with the result that a 
hardly any industry in the 

trend has set in the industry , towards the professionalisation 
organised sector which hus not been the beneficiary of some 
usistance from IFCI. 

of management. 
3.02 Thç quantitative performance of IFCI also bears Socio -economic Contribution 
testimony to the fact that IFCI bas continued fulfilling the 
objectives set under its Chaiter , in an appreciable measure, 

3 ,05 The socio -economic contribution of IFCI s assist 
According to its Charter , IFCI was expected to provide 

unce during the last 36 years can be perceived in the 
medium and long-term credit to the eligible medium and 

overall industrialisation spread -ellect all over the country 
large -sized industrial projects coming up in the corporate 

since Independence. To be more specific , IFCT s assistance 
and co -operative sectors. It was not empowerd to set up 

during the last five years has been able to create catalyse 
or promote any industrial venture on its own . The flow of 

substantial capacities in various industries like sugar 
financial ssistance from rcl, therefore , depended upon 

( 13.45 kikh tonnes ), cotton textiles ( 20 . 78 lakh 
the number of new , medium and large- sized industrial 

spindles ) , cement ( 165. 53 lakh tonnes ), pupel ( 2 . 94 lakh 
projects coming up in various States Union Territories in the 

tonnes of writing and printing paper) , fertilisers ( 38 , 39 lakh 
country as a sequel to the Letters of intent/ Industrial Liccaces 

tonnes ) , etc . In addition , substantial capacities under various 
procured by them . IFCI can say with confidence that from 

items have been created out of industrial units assisted under 
the ranking point of view , its share of assitance to various 

various other industry - groups , including hotels. The new , 
States / Union Territories has well kept pace with the Letters 

expansion and diversification projects assisted during the last 
of Intent / Industrial Licences obtained by them , year after 

five - years period are estimated to generate direct employment 

for about three lakh persons, 
year. 
Qualitative Achievements 

3. 06 An analysis of the economic contribution based on the 

study of new and expansion 
3 ,03 Much more important than the quantitative achieve 

diversification projects assistent 

by IFCI in 1983-84 is given in Table 16 . 
ments are IFCI s qualitative achievements in the field of 


Jablo 16 :Direct Economic Contribution of New , Expansion and Diversification Projects Assisted by IFCI during 1983-84 

(Rs, Crores ) 
Incustry Projects Total Expected Value Gross 

Capacity per annuni 
(nos. ) capital direct of 

valuc 
cost employ output Added 
(Rs. ) ment (Rs.) (Rs. ) 

(nos. ) 
( 1 ) 

(4 ) (5 ) (6 ) 

(7 ) 


Inc ustry 


(2 ) 


( 3) 


16 


Sugar 
Cottın textiles 
Cement and 
cement prodcuts 
Chemical and chemical products 


137 - 70 
138 . 10 
524 . 41 


7, 282 
12, 359 
4 ,636 


99 .72 
137 - 36 
216 . 20 


19 


35 


652 . 58 


7,760 


493 -97 


24 .07 2 .88 lakh tonnes of sugar. 

37 . 58 3 . 78 lakh spindles 
120 .82 50 -63 lakh tonnos of cement and 0 - 30 

lakh tonnes of cement pressure pipes . 
184 .45 0 .40 lakh tonnes of industrial explosives, 

0 . 15 lakh tonnes of ammonium nitrate , 
0 . 33 lakh tonnes of ulum , 32 .50 lakh 
cu , mtrs, of oxygen , 2 .00 lakh cu , mtrs , 
of acetylene, 9 : 20 lakh cu . mtrs . of 
nitrogen , 0 - 36 lakh cu , mtrs of argon gas, 
300 tonnes of ethylcne diamines and polya 
mines, 3 : 30 lakh tonnes of soda ash 
0 . 08 lakh tonnes of phthalic anhydride, 
300 tonnes of disperse dyes, 0 . 20 lakh 
tonnes of methanol, 0 . 50 lakh tonnes on 
metallurgical thermal carbon paste , 400 
tonnos of clicmical carbons , 0 . 11 lakh 
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( 1) 


(2) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


( 7 ) 


tonnes of chloromethanes , 37 tonnes of 
ampicillin trihydrate , 30 tonnes of amo 
xycillin trihydrate, claxocillin sodium and 
methicillin sodiuin , 1,500 tonnes of 
gelatine , 1, 285 inillion nos, of empty 
gelatine capsules, 20 . 73 lakh nos, of 
automobile tyres & tubes and 0 - 30 lakh 
nos . of flaps , 0 .03 lakh tonnes of PVC 
Alms and sheels 0 .02 lakh tonnes of 
sheet invulding compound und dough 
mould compound , 0 .01 lakh tonnes of 
plastic components , refining of 0 .41 lakh 
tonnes of rice bran oil, 0 .02 lakh lopaes 
of multifilament polypropelene yarn , 0 .03 
lakh tonnes of polypropelene filament yarn , 
0 :30 lakh tonnes of polyester Staple 
fibre , 0 . 06 lakh tonoes of nylon - 6 
filament yarn , 55 lakh sq . mtrs , of vinyl 
(PVC ) floor coverings , sheets, films and 
coated fabrics, 5 - 7 million nos. of multi 
laminated collapsible tubes, 2 , 400 tonnes 
of reclaimed rubber and 242 tonnes of 
sodium silico fluoride , 1 , 919 tonnes of 
anurvedic dury solid , 2,709 kilo litres of 
ayurvedic drug liquid and 1, 577 million 

nos. of ayurvedic drug tablets . 
1 .70 0 .31 lakh tonnes of writing & printing 

paper , 3 , 300 tonnes of kraft paper , 0 - 13 
lakh tonnes of bagasso pulp and 3 , 300 

tonnes of corrugated media . 
48 .98 5.54 lakh tonnes of single super phosphate , 

2 . 92 lakh tonnes of sulphuric acid and 
3 .06 lakh tonnes of diammonium 

phosphate . 
37 . 93 2 , 200 tonncs of cement machinery , 2 ,000 

nos , of hydraulic cylinders, 100 nos, of 
hydraulic mobilo excavators and cranes , 
850 tonnes of bulk -material handling 
systems, 2 ,500 nos, of tractors, 75 pos. of 
hermetic centrifugal refrigerators . 500 
nos . cach of semi-hermetic compressors, 
open type compressors and water cooled / 
air - cooled split system package units and 
1 ,000 nos . of high pressure multi-zono 
weather makers . 


[ aper and paper products 


4 


15 : 56 


242 


5-18 


Ferti users 


- 


11 


160 ·81 


2,508 


206 -72 


Machinery & accessories 


8 


55 .40 


2,694 


122 - 55 


El ctrical inachicry , appar tus, 
appliances and parts 


IS 


115 .49 


3 , 004 


169 . 57 


46 . 88 300 nos, of instrument transforiners, 34 , 000 

nos.of starters , 38 ,000 nos, of generators 
44 ,000 nos, of regulators/ alternators , 31, 250 
nos , of rotary comprossors , 4 ,790 nos , 
of electronic and pneumatic process con 
trol instruments , 47 million nos , of alumni 
pium electrolytic capacitors, 1,000 million 
running mctrcs of audio magnetic tapes, 
500 metres of video and computer mag 
netic tapes , 1 , 200 kilo metres of XLPE 
cables , 23 . 75 lakh conductor kilo metres 
of polyethylene insulated jelly filled tele 
phone cables, 18 , 500 nos. of black and 
white TV glass bulbs , 5 Jakh nos , of black 
and whito TV picture tubes , 50 lakh nos, 
of fluorescent tubes and 64 . 80 lakh nos. 

of GLS lamps. 
23 .70 29 , 500 tonnes of SG quality yraded special 

grey /grey iron mallcable iron castings , 
44 , 500 tonnes of mild high carbon steel 
ingots , 6 , 200 tonnes of cold rolled as strips, 
10 ,200 tonnes ofmild stcol and high carbon 
stteel wires, 16 ,000 tonncs of hot rolled 
steel products and 500 tonnes of sintered 

high speed steel. 
111.09 10 ,000 109. of commercial vehicles, 10 ,000 

nos . of light commercial vehicles , 2 , 500 
pos. of industrial and road model battery 
operated vehicles , 2 , 20 ,000 nos of motor 
cycles, 1, 00 ,000 nos, of light weight scoo 
ters 75, 000 nos . of mopeds 10 , 000 nos . 


Iron & steel 


1360 - 88 


3 , 208 


90 . 14 


Transport equipment 


13 


224 : 52 


9, 107 


486 -16 
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(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


( 7) 


of bicyclos and 1, 710 tonnes of sintercd 
powder automobilo components , 48 , 000 
nos . of viper motors , 2 .00 lakh nus. of 
propollar shafts, 31, 250 nos. of 

rotary compressors with clutches. 
1 . 84 217 rooms 
72 -26 


Hotel 
Others 


8 . 52 481 
249 .799 , 275 


4 .00 
231 -68 


33 


Toril 


191 


2343 . 76 


62 ,556 


2263 .25 


711 :31 


3. 07 It will be observed from the Table that IFCI s assist 
ance during tho ycar is expected to help create catalyse subs 
tantial capacities in various industries like sugar ( 2 .88 lakh 
1ouncy ) . collon textiles ( 3 .78 lakh spindles ) , cement 750 .63 
lakh tonnes, paper 0 . 31 lakh tonnes of writing & printing 
papci ) . fertiliscis ( 8 .60 lakh tonnes ) , etc. In addition , sub 
stantial capacities under various items are expected to be 
Created out of industrial units assisted under the chemicals 
and chemical products group, machinery and accessories , 
electrical machinery , apparatus and appliances , transport 
equipmçnt and parts , iron and steel, hotels , etc . 

3. 08 The aforesaid 191 projects are expected to create direct 
employment for ubout 62, 556 persons. The value of output 
from these projects is exacted to be in the range of Rs. 
2 , 263.25 crores. The gross value added is likely to be as 
inuch as Rs. 711 . 31 . The total cost of cll the 337 projects 
assisted during the year is estim ” ted to be of the order of 
Rs. 2 , 923.00 crores , which is an indication of the total 
l esources to be mobilised for the implementation of these 
projects . 


country and has been instrumental not only in bringing indus 
tries to places where there were 110ne, but also in changing 
the cntire rural scene. The initiative on the part of the 
grovers and the State Governments in placing thc co -operative 
organisations on a relatively sound footing has also been a 
contributing factor . The sugar co - operatives, in particular , 
have been able to make a dent in the practices relating to 
intensive as well as cxtensive cultivation of sugarcane result 
ing in higher yield per acre and better recovery and have 
also helped the devclopment of the requisite infrastructure 
facilities . It is not unoften that the coming into being of 
an industrial co -operative in a rural area has brought in its 
wake such amenities as improved roads , better irrigntion 
facilities , provision of drinking water, setting up of schools 
and hospitals, apart from strengtlıcning the villagers faith 
in the co -operative movement and mobilising the sayings of 
the agricultural scctor for productive purposes . Ancillary 
and associated industries like distilleries for the manufacture 
of industrial alcohol, confectionery units or bagasse -based 
roner plants or production of mixed and granulated fertilisers . 
etc ., have also como into being as off-shoots of co - operative 
sugar factories . The successful oreration of most of the co 
operatives in some of the Staten has strengthened the confi 
dence of the massages in the co - operative movement , thereby 
creating and adding a new class of entrepreneurs in the coun 
try . The spread of the co -operative movement to many other 
industries like textiles , jute , fe: tilisers . synthetic fibres , vegc 
table oil extraction , cocoa powder, etc . Over the years bears 
Testimony to the above. 


Development of Industrially Backward Areas 

3 . 09 On of the national objectives is the balanced eco 
nomic development in various parts of the country . As ul 
roadly mentioned earlier, 68 .6 % cf the ausistance in 1983 - 84 
aggregating Rs. 242. 42 crores was sanctioned for 187 projects 
in notified backward districts areils . Of these , 23 projects 
were sanctioned assistance of the order of Rs. 26 . 97 crores 
in Category A (No- Industry Special Region Districts ) AS 
Against 1.5 projects with an assistance of Rs. 16 .67 crores 
sanctioned last year. The economic and social impact of 
IFCI s assistance to projects in notified less developed dis 
tricts areas is evidenced by the developmental impact created 
hy these projects in meeting thc cconomic welfare of the 
Tocal people und strengthening the social infrastructure . Since 
most of the projects in notified less developed districtsarcas 
have been set up in rural and or semi- urban atmosphere , the 
economy of these areas has undergone a son - change . Th 
25sistance to projects in notificd hackwardless developed areas 
hus , above 111. created 7 developinent consciousness among 
the people in these areas hecause of their providing impctus 
to the generntion of direct as well as indirect employment. 
establishment of a number of tiny , small scale and ancillary 
units and varied business, shops, repair services , etc . 


( B ) Promotional Activities 

3 . 12 The promotional activities of IFCI have also been 
designed with a view to accelerating the overall process of 
industrial growth and ensure its dispersal not only amongst 
hackward regions but also amongst new cntreprencurs witli 
adequate thrust to the growth of industry in medium , rucil 
lary and small scale sectors . These activities are in kecping 
with the overall national objectives and priorities , such as 

alanced development of different parts of the country , cn 
couragement to new entrepreneurs and broadening the catre 
nreneurial base in the country through development of entre . 
preneurshir , provision of much needed guidance to the 
medium and small scale entrepreneurs in their tasks of rro 
i- ct identification , formulation , implementation operation ctc. 


Impetus to Co-operariic Morement in the field of Industry 

3 .10 Another objective of the national policy has been 
to help the growth of the co -operative inovement in its multi 
faceted form amongst growcy. producers, consumers, etc . 
Tn the field of industry . TFCI can claim with pardonable 
pride to have contributed significantly in the development 
of the co - operative sector in the industrial economy of the 
country . The co - operative movenient entered the industrial 
fick with the setting up of a co -operative sugar factory in 
Maharashtra in the year 1949 - 50), which incidentally w 
niso the Arst co -orcrutive to be assisted by IFCI. Since 
then , the number of sugor co -operatives has stendily increased 
all over the country , no doubt, due 10 the initiative and driv 
on the part of the various State Governments and the en 
couragement and guidance provided by the Central Govern 
ment , but in no less a measure , ils result of substantin 
resistance cxtended hy IFCI. As on the 30th Junc, 1984, 
IFCI has assisted as many as 254 Co -operatives with an aggrc 
gate assistance of Rs. 269. 34 crores . 


• Support to Tiny and Small Scale Industries Sector 

3 13 In its promotional and developmental role . The 
thruist of IFCI has been on providing such supportive mea 
Susty as can help improve the productivity of human and 
maierial resources with a focus on the growth of intustry 
jo the tiny and small scale ( including ancillaries ) sectors . 
At the same time, the objectives of ensuring in hetter deal 
to the weaker and under- privileged sections of the society , in 
consonance with the socio -econimic policy requirements una 
particulorly , the cmphasis given under the 20 -Point Program 
me, have been kept in vicw . 


( C ) Broadening of the Entrepreneurial Bese 

3 . 14 The Risk Capital Foundation ( RCF ) Sponsored by 
FCI. for instance, provides equity support to the profes 
sionals who want to set up medium and large scale industrial 
ventures , have necessary experience . expertise and entrepra 
neurial talent. but do not have enough resources for mobi. 
Jising the promoters quota of cquity . By making availabl.. 
and of the risk capital to the promoters of the incdium and 

The projects , by way of interest -frce personal loane, 

Atself has set a model in the area of risk carital fin . 
na ng n the country , 


3 .11 A noteworthy feature of FCI s assistance to these 
agro -based industrial co - operatives has been that it has gone 
even to the units located in somewhat remote corners of the 


RI 
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sons who have undergone an Entrepreneurship Development 
Programme are provided soft loans through the agency of 
TCO /Specified Agency , to nect their margin money require 
ments for obtaining loans from banks , etc ., from IFCI. 
20 - Point Programme and Promotional Activities of IFCI 

3.21 The 20 -Point Programme aims at giving new orienta 
tion to the philosophy of economic growth with social justice . 
The areas which are of special significance to the Develor . 
ment Banks like IFCI are jural development, power genera 
tion , development of bio - gas and alternative and renewable 
energy sources, improvement in the working of the corporate 
sector enterprises, etc . Even in regard to thesc Arcag , the 
role of institutions like IFCI is basically a supplementary 
one, since other specialised institutions agencies are already 
charged with the responsibility of playing a predominant role . 
All the same, the promotional activities of IFCI bear testi 
mony to the fact that the same are in keeping with the spirit 
of the 20 - Point Programme and help in flling the gaps in 
the socio -economic infrastructure in a modest form , whercyer 
considered necessary or desirable from the national angle . . 


Consultancy Support to Small Ventures 

3 .15 "The Technical Consultancy Organisntions ( TCOs) 
bry providing under onc roof a total package of consultancy 
services right from concept to the cominissioning stage , 111 
cluding extension and counselling services , marketing intelli 
yonce , etc ., ive been of immense help to the first generation 
cotrepreneurs, particularly in the tuny, small and medium 
scale seclurs. I he sixteen TCUs all over the country have 
opened the doors of consultan - y to all tiny, small as well 
as mediuin scale entrepreneurs who could not, otherwise , 
dare to go to big consultants operating on commercial consi 
derations . The TCOs provide at a very low cost (because 
of subsidies providcl by IFCI) quality consultancy scrvicas 
to tiny, small and medium scale entrepreneurs and also help 
in the developinent of entrepreneurship by Undertaking 
Entrepreneurship Development Programmes ( EDPs ) , well 
tied in most cases, with project consultancy , financial and 
other assistance from concerned Stute- level institutions and 
banks, etc . 
Upgradation of Management skills and Development of 
Entreprenc17hip 

3 . 16 The Management Development Institute (MDI) in 
cluding its Development Banking Centre (DBC ) sponsored 
by IFCI is engaged in developing and improving the quality 
of day -to -day management and also inculcating the profes 
sionalisation , in management and upgradation of managerial 
skills . The Entrepreneurship Development Institute of India 
( EDI) set up by IFCI and other 3ll- India Financial Insti 
tutions as also the Stute Bank of India is helping in initiating , 
supporting and accelerating the spread of entrepreneurship 
development movement in all parts of the country . 
P : omotional Schemes 

3 . 17 Promotional Schemes of IFCI cqually lay consi 
derablc einpijasis on tho development of tiny and small scale 
industries , use of bio - gas and other alternutive cnergy sources , 
rehabilitation of sick units in the liny and small scale sector , 
use of the indigenously available technology and develop 
ment/ harnessing of the samo through in -house R & D efforts , 
provision of self -employnient to unemployed young persons, 
etc . 


CHAPTFR 4 
BOARD , ADMINISTRATION , PERSONNEL 
MISCELLANEOUS 


AND 


Board of Directors 

4.01 During the year, the Board of Directory held 12 
meetings — 10 at New Delhi and one each at Bangalore and 
Calcutta . 

4 , 02 During the year. Shri B . B . Singh relinquished the 
office of Chairman of IFCI on the 29th February , 1984 
consequcnt upon his appointment as Secretary to the Gov 
crnment of India , Ministry of Chemicals and Fertilisers . In 
his place . Shri D . N . Davar , Executive Director , FCI, was 
appointed 49 Chairman for a term of four years with effect 
from the 19th April , 1984 . The Board of Directors of 
IFCI place on record their high appreciation of the very 
valuable services rendered and contribution made by Shri 
B . B . Singh during his tenure as Chairman of IFCI. 


Support to Ancillarisation 

3 . 18 Ancillarisation has to be vicwed as a means of achiev 
ing the cconomies of modern large scale production on the 
one hand and the benefits of the decentraliged operations 
on the other. IFCI s Scheme of Subsidy for Promotion of 
Ancillary and Small Scale Industries helps in the process of 
ancillarisation by making available a feasibility study / project 
I cport / viability report of the product ( s ) suitable for ancil 
loration and processing in the small scale sector , 100 % 
free of cost to an entrepreneurs, if he gives the assignment 
to a TCO / Specified Agency . Payment of subsidy upto 75 % 
is made to TCO / Specified Agency upon complction of the 
assignment and tho balance 2 $ % subsidy is relcased after 
the ancillary unit has been able to tic -up its financial assis 
tance and has acquired ancillary status by formalising the 
arrangement with the parent unit. 


4 .03 Shri R . K . Koul, Additional Secretary to the Gov 
ernment of India , Ministry of Finance , Department of Eco 
nomic Affairs , resigned from the Directorship of IFCI with 
cffect from the 30th September 1983 couercuent upon his 
taking over the office of Deputy Governor , Reserve Bank of 
Inclia and the Chairman of National Bank for Agriculture 
and Rural Development (NABARD ) . In terms of Section 
10 ( 1 ) ( b ) of the IFC Act, 1948 , the Central Government 
appninted , with effect from the 11th Novemher, 1983 , Shri 
V , K , Dar . Additional Secretary, Ministry of Finance . De 
partment of Economic Affairs ( Ranking Division ) , as Direc 
tor of IFCT in place of Shri R , K , Kanl, Shri Dar also looked 
after the duties of the Chairman of TFCI during the period 
from the 1st March , 1984 to the 18th April, 1984 . Effective 
from the 24th April, 1984 . the Central Government , in terme 
of Section 101 ( 1 ) (b ) of the FC Act 1948 appointed Shri 
Ashok Chandra , Joint Secretary to the Government of India , 
in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs 
(Banking Division ). as a Director on IFCI s Board in place 
of Shri V . K . Dar . 


Suppory to the Development of Consultancy Culture 

3 ,19 Two of IFCI s Schemes , viz ., Scheme of Subsidy to 
Small Entreprencurs for mecting cost of Feasibility Studics, 
etc., and Scheme of Subsidy for Revival of Sick Units in 
the Tidy and Small Scale Sectors , have been extremely 
popular and have been instrumental in encouraging a cul 
ture for consultancy among the tiny and small scalo , entre 
preneurs who dare not go to big professional consultants. 
Under both the schemes , where the assignment is from a 
Scheduled Caste / Scheduled Tribe or a physically handicapped 
entrepreneur , the extent of subsidy is 100 % of the frce 
chargeable by a TCO ( subject to certains cçilings ) for pre 
paration of H feasibility study or the project report, etc . 


4 . 04 ludutrial Development Bank of India ( IDBI) , in 
terms of Section 10 ( 1 ) ( au ) of the JFC Act, 1948 nominated 
Shri P . L . Karihaloo as a Director of IFCT with effect from 
the 29th November , 1983, in place of Shri K . P . Tripathi. 
who had resigned from the Directorship of IFCI with effect 
from the 15th January , 1983. 

4 .05 At the 35th Annual General Meeting of the Shares 
holders of JFCT held on the 19th October, 1983 . Shri S . I 
Baluja , Chairman & Maniging Director. Punjab National 
Rank, was elected as a Director under Section 10 ( 1 ) ( c ) of 
the IFC Act. 1948 , to represent Scheduled Ranks in place 
of Shri O . P . Gupta . At the same meeting . Shri G . V . 
Kapadia was re -elected as a Director under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
of the IFC Act, 1948 , to represent Insurance Concerns, In 
vestment Trists , etc . Furtick Shri B . S . Thorat the then 
Chairman , Maharashtra State Co- operative Bank Ltd . wag 
also elected as a Director to represent Co - operative Banks in 
terms of Section 10 ( 1 ) ( e ) of the IFC Act, 1948 in placo 
of Sh N . $ . Sapkal. 


Support to Self -Developmen , and Self - Employment Measures 

3 .20 Another schome which helps in the cradication of 
poverty and unemployment and endeavours to inculcate a 
sense of resourcefulness , jnatend of helplessness , in the un 
employed youths of the country , is FCI s Sew i nt 
Assistance for Self -Development and Self -Employs f 
Unemployed Young Persons. Under the Scheme guy. 
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4 ,06 The Board of Directors of IFCI place on record Seventh Annual Conference of Association of Developmen 
their high appreciution of the very valuable services rendere 

Cirincing Institutions in Asia and the Pacific 
by Shri R . K . Kaul, Shri V . K . Dar , Shri ( . P . Gupta and 
Shri N . S . Sapkal during the period of their association as 

4 . 13 The most important international event from the view . 
Directors with IFCI. 

point of development banking fraternity was the Seventh 
Annual Conference of Association of Development Financing 

Institutions in Asia and the Pacific ( ADFIAP ) which WES 
Technical Advisory Committees ( TAC s ) 

hosted jointly by IDBI, IFCI and ICICI, at New Delhi, during 

the period from the 19th April , 1984. The Conference which 
4 . 07 IFCI continued to avail itself of the services of its was attended by a large number of delegates from various 
six Technical Advisory Committees (TACs ) on specific pro countries in Asia and the Pacific , besides delegates from gevu 
iect proposals . During the year, meetings of Ad -hoc Com ral all - India and State -level institutions , was inaugurated by 
mittees of Advisers were also convened to make a study on Hon ble Finance Minister , Shri Pranab Mukherjee. The 
techno -economic viability of aspirin projects , and to con theme of the Conference was Strengthening of DFI and Client 
gider proposals relating to polyester staple fibre and calcium Sun ices to Meet Nahi Challenges. The sessions on Emergine 
silicide / ferro - silicon projects . 

Technologies for DFI Operations, the Role of DFIs in 

strengthening their clients Management and Operations, etc .. 
State Advisory Committees ( SACs ) 

evoked considerable interest amongst the participating DFIs at 

home and abroad . 
4 .08 During the year five meetings of the State Advi 
sory Committees (SACs ) were held , one 

Association and Contact with Development Finance Institutions 

each for the 
States of Himachal Pradesh , Madhya Pradesh , Andhra 

in other Countries 
Pradesh , Bihar and Gujarat. These meetings helped IFCT 

4 .14 IFCI continued to maintain close contacts and liaison 
in promoting a better understanding and appreciation 

with other Development Finance Institutions abroad , parti 
about its rolo , contribution and activities , and also afforded cularly the World Bank . the Asian Development Bank , the 
valuable feedback to IFCT about its own policies procedures , Kreditanstalt- fur -Wiederaufbau (KFW ) . etc . 
etc . Tho meetings also enabled IFCI in understanding, on 
tho spot, the problems and prospects of industrialisation in 

4,15 During the year, an economic delegation led by H . E . 
the concerned States and helped bridge communication pape . Dr. Turgen Wamkc, Federal Minister for Economic Co 
from the public relations angle, between IFCI and concerned Operation of the Federal Republic of Germany, and consisting 
Stato Government authorities , State - level institutions, banks . of inter alia Dr. E . G Broeder, Member of Board of KFW . 
representatives of industry and commerce, economists , clicnis visited New Delhi, IFCT had an opportunity to make a pre 
of IFCI in private , Joint, public and co - operative sectors . sentation before this delegation about itself and its contribu 
sister institutions, etc . 

tion to Indian Industry with the economic aid and assistance 

of Federal Republic of Germany and KFW . An agreement 
Inter- institutional Co -ordination 

for additional DM 15 million credit to JFCI was also signed 

on this occasion hy Dr. F . G . Broeder of KPW anıl Shri B . B . 
4 .09 During 1983- 84 , eleven Inter -Institutional and twenty Singh of TFCT. Later , FCI had the privilege of welcoming 
three Senior Executives Meetings of all- India Term -lending Mr. Masao Fujioka , President, Asian Development Bank at 
and Investment Institutions ( IDBI, IFCI, ICTCT, LIC . GIC . 

its Eighth Silver Tubilec Memorial Lecture delivered on the 
UTI, IRCI) were held under the aegis of IDBI, the Apex 101h November, 1983 . 
institution , to considor policy matters as well 28 individual 
cases for financial andlor rehabilitation assistance . The IPCI Silver Jubilee Memorial Lecture 
meotings also helped In evolving and adopting co - ordinater 

4 . 16 IFCI had its Fighth Silver Jubilee Memorial Lecture 
approach in problem and / or sick cases. Wherever necessarv . 
representatives of commercial banks and State - level institu 

delivered on the 10th November . 1983 hv Mr. Masao Fujioka . 
tions were also invited to participate in the deliberations at 

President. Asian Development Bank ( ADB ) , on the subiect of 

Industrialisation under Capital Constraints The lecture was 
these meetings . 

presided over bv Dr. Manmohan Singh . Governor , Reserve 
Participation at International Forums 

Bank of India (RBI) . The Lecture, which was well attended. 

was considered to be a landmark in the history of IFCT. The 
4 . 10 Shri B . B . Singh ( the then Chairman , IFCT) , partici. 

central theme of the Lecture, enjolning niobilgation of domes 
pated in the Second Ordinary General Aggembly Meeting of 

tic resources in an increasingly sustained manner through 
the World Federation of Development Financing Institutions 

higher level of domestic savings, with a view to mitigating 
and the Conference of the Development Bankers (jointly 

dependence on external debt, was considerest to be corner 
sponsored by the World Federation and the German Founda stono for economic endeavour now and hereafter. So also . 
tion for International Dovelopment ) held at Lima, Peru , dur 

developing and deepening inancial and capital markets was an 
ing the period from the 3rd December , 1983 to the 12th Important direction which was built up by the Lecture and 
Docember , 1983. The Assembly considered sublects like the 

the spceches that followed on the occasion . 
Response of Development Banks to Changing Poliiical and 
Economic Scenario Portfolio Problems of Development ORGANISATIONAL DEVELOPMENTS 
Finance Institutions, the Role of Development Banks in Asia 
and the Pacific in influencing changes in their Operatine EL- 

( n ) Organisational Changes 
vironment, etc . 

4 . 17 During the vear , the Board of Directors Approved 

need -based changes in the management set-up of IFCI. Shri 
4 . 11 Shri D . N . Davar, ( the then Executive Director. IFCO 

R . N . Sahoo . General Manager. was appointed as Executive 
participated in the International Seminary organised by the 

Director and Sarvashri D . G . Ramalah . S . K . Rishi 
Indior Investment Centre . New Delhi in the World Trade 

and K . C . Hukmani. Joint General Managers. were upgrade ! 
Fair at Hanover , Federal Republic of Germany. during the 

24 General Managers . Consequential changes ind better 
period from the 4th April, 1984 to the 10th April, 1984. He 

allocation of work and responsibilities at other levels were 
addressed participants at the Hanover Pair on tho subiect of 

also effected , aiming at improvement in the productivity of the 
Financing of Joint Ventures and Third Country Projecís. At 

organisation , 
a seminar on Investment Opportunities in India for Non 
Residents of Indian Origin , Shri D . N Davar addressed the 

( b ) Organisational Set-up 
narticipants on the subject of Financial Assistance by Torm 
Lending Institutions for Industries In India . . 

4 . 18 Apart from its Head Office at New Delhi, IFCT had , 

19 on the 30th June, 1984, five Regional Officer , ten Branch 
4 . 12 As Chairman TFCT, Shri D . N . Davar participated in Offices and one Front Office . Effective from the 1st July . 
another seminar, India - Your Economic Partner organised 1984 . three of IFCT s Branch Offices at Chandigarh , Gauhati 
hv the Indian Investment Centre. New Delbi , at Hong Kong and Hyderabad have been upgraded to the status of Regional 
during the prriod from the 15th May . 1984 to the 20th May. . Offices. With this , IFCI now has eight Regional Offices , one 
1984 The hackeround paper presented hy Shri D . N . Davar cach of Bombav, Calcutta , Delhi, Midran. Kanpur, Chandj 
at this minnr. is being published by the Indian Investment parh , Hyderabad and Gauhati seven Branch Offices, one ench 
Centre for the henefit of Indian Investors hoth at home and at Ahmedabad , Bangalore , Bhopal, Ahubaneswar . Cochin , 
abroad . 

Juurus and Patna , and a Front Office at Pune. The Punc office 
12 — 389 G1/84 
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is also proposed to be upgraded shortly as a 
Branch Office . 


full - fledged 


( c ) Delegation of Powers and Decentralisation of Work 

4 19 Having regard to the deepening of the Project Financ 
ing Participation Certificutes Schemo, expected increase in the 
volume of foreign currency Joan operations, need for decen 
tralisation of work with adequate authority to dispose of the 
same at local levels , and the need for delegating powers to 
sanction financial assistance to small -medium -sized units to 
Regional Offices of IFCI, a total revicw of delegation of 
financial powers and operational authorities at various levels 
at Head Office , Regional and Branch Offices was made an at 
the close of the year. As a result thereof , wider powers 
have been delegated by the Board of Directors to Principal 
Executives at Head Office and to the Regional and Branch 
OMces of IFCI, with a view to providing a better and efficient 
service to the large and increasing clientele of IFCI. These 
also include powers to sanction financial assistance at Rcyional 
Office levels subject to certain ceiling, as also to authorise 
disbursements , subject to certain safeguards , at local offlcs 
levels . All offices at IFCT are being gradually equipped to 
provide complete entrepreneurial guidance and project cour 
selling to prospective entrepreneurs and promoters at the 
State head - quarters itself . 


HUMAN RESOURCES AND MANPOWER 
DEVELOPMENT 

( n ) Human Resources 

4 ,20 As at the end of June, 1984. TFCI had a complement 
of 1.045 employees (inclusive of staff strength at its Regional 
Branch and Front Office ( 8 ) , of which 153 emplovecs he . 
longed to Scheduled Caste Scheduled Tribe categories . IFCI 
continued to follow the policy of applying relaxed norms 
while recruiting or promoting candidates belonging to the 
category of Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Physically 
handicapped , Ex - serviccmen , etc . 


(b ) Manpower Development 

4 .21 A mention was made in the last ycar s Report of a 
Manpower Planning & Review Committee . a Staff Affairs 
Committee , and a Steering Committee ( Training ) , all headed 
by the Chalrman , These Committees continued to review 
the manpower requirements of the organisation and its deve 
lopment through the process of on -the- job and in - house train , 
ing programmes . 

4 ,22 The Training Centre of IFCT organised 28 Inhouse 
Training Programme benefiting 484 staff snemberg at various 
levels . The focng in the programmes was on upgrading the 
professional skills and building up correct and positive atti 
tudes amongst the staff members . 


Employer - Employee Relations 

4 .26 The employer -employee relations continued to be 
cordial and harmonious throughout the year . The Employect 
Association submitted Charter of Demands , inter alia . in 
regard to revision of pay scales and allowances to workmen 
employees . 

4 . 27 As a scquel to the negotiations on promotional ave 
nues in respect of workmen employees , a Memorandum of 
Settlement was entered into between the Management and 
Employees Association on the 28th February , 1984 . 
Staff Welfare 

4 .28 IFCI has been operating the Staff Welfare Fund 
since 1971. The Fund now consists of two components , 
siz ., (11 ) Revolving Fund for grant of loans to staff , and (b ) 
Grants and Expenses Account for covering expenditure to 
be incurred on other items set out in the Staff Welfare Fund 
Regulations. 

4 . 29 During the year, a sum of Rs. 3 . 00 lakhs was given 
as loans to staff members for self -development, self-marriage , 
marriage of dependent children , etc ., and for purchasing 
house - hold durables . Further, an amount of Rs. 2 ,66 lakhs 
was utilised by way of awards for merit scholarships to 
children of employees grants to sports and Recreation 
Clubs and maintenance of IFCT Holiday Homes. 

4 .30 During the year, the Holiday Home at Darjeellag 
hecamc operational with effect from the 1st May , 1984 and 
the Holiday Home at Puri was shifted to a better location 
from the 16th January , 1984 . IFCT is now having seven 
Holiday Homes at Simla , Srinagar, Puri , Ooty , Goa , Ban 
lore and Darjeeling. 
Social Security Measures 

4 .31 All full -time employees of IFCT are covered under 
the Group Insurance and Groun Personal Accident Insurance 
Schemes with a view to providing relief ( a ) to families of 
those employees who die while in service , and ( a ) to dis 
abled employecs due to injury accident, etc. 

4. 32 In 1983- 84 , IFCI received claim amounts from the 
I ife Insurance Corporation of India under Gronp Insurance 
Scheme in respect of two deceased cmployees for diaburro 
ment to their nominees. Since the introduction of the 
nforesaid schemes, 20 families of the deceased coployec 
have been granted relief under the Group Iristorana 
Scheme and one family has been benefited under both the 
Schemes. 

1 : ! 
Medical Famillties 

4 . 33 It was mentioned in the last vear s Report that IPCI 
had appointed part -time Medical Officers at Head Office 
and also At all Regional and Branch Oficos , Thero 
Medical Officers were providing medical attendance to the 
members of staff and their dependents during spocified 
hours . 

4. 34 During the year, it was agreed that the facility of 
medical attendance will also extend to the retired employect 
and their spouses. The retired employees and their inoubek 
will get the benefit of consultation with the part-time Medicat 
Officers appointed at Regional Branch Offices as well as Head 
Office and the IFCI Staff Colony at Paschim Vihar , New 
Delhi, Medicines for the common ailments will be stock 
ad in the office clipks and retirert emntoyees will Niro 
he sunplied medicines available in the office clinic . free 
of cost. 
Housing 

4 . 35 For the staff serving at New Dalbi Offices of TFCT 
there is 17 housing comnlex consisting of 195 residential 
Ants in an area of 3.35 acres of land nt Paschim Vihar, 
New Delhi. 

4 36 During the year . FCT accuirer and allottert 32 
Atats at Ghatkopar . Romhav for the workmen employees . 
Ageenient for acquiring further 15 Hats at Ghatkopat 
wins in the process of finalisation as at thc cnil of June. 
1984 . 

4 . 37 Af Bangalore , IFCI hos heen allotted 45 Hata hyv 
the Bangalore Develonment Authoritv on self- financlay basis . 
ft is expected that these flats would be available for occupo 
tlon by 1983. 


4 .23 The Training Centre also organised poriodical talks 
bv eminent experts on sublects of relevance to IFCI. IFCI 
also continued to avail itself of the facilities for training 
mrovided by various professional bodies . During the year. 
TFCT deruted 22 staf memhers to 13 programmes conductod 
by the Management Development Institute (MDI) and 
Development Banking Centre (DBC ) and 62 staff memhers 
to 47 training programmes and seminars organised by other 
professional institutes in the country, 


4 . 24 The Develonmoot Banking Centre (DBC ) . of Manape 
ment Deurlopment Institute (MDI) organised two Tn 
Company Training Programmes for IFCI s staff, in which 
57 staff membera particinated . Three senior- erecutives of 
TFCT were sent broal for specialised training programmes 
seminars and nnc venior executive participated in an Inter 
national Training Programımc within the country. 


( c ) Productivity Improvement 

4.25 Intensive in -house and on the job training and throuch 
consideration to the Quevestions made by staff under the 
staff cumontion Scheme continued to operate as 
marhanice for improving the overall productivity of the 
staff As in th - nast. cash awards commendation certificntes 
were given to thosn members of the staff whose suggestions 
warm grindeed 94 the best hv the Sugestion Scheme Com 
mittee Photos of the award-winning staff members were also 
published in the JFCI Bulletin . 
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bankers, necessary or appropriato for FCI to divul re 
slich information , IFCI, however, may, for tho purposo of 
cfficient discharge of its functions, collect or furnish to the 
Central Government , State Bank of India , any Scheduled 
Bank , Co -operative Bank , IDBI , etc ., such credit information 
or other information as it may consider useful for the 
purpose, in such ananer and at such time as it may doon 
fit. 


4 , 38 IFCI is having land for construction of staff quarters 
At Bhopal, Calcutta and Cochin . Action has been initiated 
to start construction of houscs at thesc places . The existing 
office premises at Hyderabad and Madrąs are proposed to be 
utilised for construction of staff quarters after the shifting 
of offices to other premises. 

4 . 39 Steps are being taken to acquire land or flats at 
Bhubaneswar , Ahmedabad , Jaipur, Paton , Chandigarh , 
Kanpur and Gauhati. 
Office Premises 

4 .40 IFCI bas becn allotted on ownership basis 44 , 367 
sq . ft. of office accommodation in the public sector complex 
which is being constructed by the Standing Conference of 
Public Enterprises ( SCOPE ) at Lodhi Road , New Dolbi, 
The complex is expected to be ready by early 1985, The 
Regional Offices of Bombay , Calcutta , Madras and Hydera 
and Branch Offices at Abmedabad , Bangaloro and Patna, have 
their own office premises . At Kanpur, Cochin and Bhuba 
negwar, IFCI had already purchased land for construction 
of office complex - cum -staff quarters . At Calcutta , Pune , 
Jaipur , Madras and Hyderabad, steps were underway for 
acquiring more spacious accommodation for oihce use 0.9 
at the closo of June, 1984 , 
Public Relations 

4 .41 The Public Relations Dapartment of IFCI at Head 
Office issued 17 Press Relcases during the year , relating to 
the performance of IFCL, igsuo of bonds, liberalisation and 
introduction of new Promotional Schemes, and organised 
Chairman s Press Conferences. 

4 . 42 The Head of North - Eastern Regional Office of IFCI 
at Gauhati had an interview programme with the Station 
Director of All India Radio about activities of IFCI in the 
North -Eastern region on the 21st January , 1984 . The Regional 
and Branch Offices at other places continued to maintain 
close liaison with the authorities in the State Government, 
State -level institutions, banks, etc ., and provided entrepre 
neurial guidance both to new and prospective cotre 
preneurs . 

4 .43 The Public Relations Department continued to 
bring out a Monthly Economic & Financial News Digest for 
internal circulation and a quarterly IFCI Bulletin for general 
circulation . In addition , the Department was instrumental 
in bringing out several publications of IFCI during the 
year, 
Publications of IFCI 

4 .44 During the year, IFCI brought out the following 
publications for the benefit of the entrepreneurs, acade 
micians , practitioners, rescarchers and other general 
public : 

IFCI- A Suga of 35 Years of Servicc to Industry 
Scarchlight on Development Banking Compex . 
dium of IFCI Silver Jubilee Memorial Lectures 1973 


Progressive Use of Hindi 

4 .46 lo pursuance of the Goverunont s policy regarding 
the progressive use of Hindi for official purposes , efforts 
are being nude continually to promote and accelerate the 
use of Hindi in IFCI. At present, sixteen Official Language 
Implementation Committees ( OLICs) are functioning at 
Regional Branch Offices of IFCI, including at Head Office , 
with a view to monitoring the progress made for furthering 
the cause of Hindi. 

4 .47 During the year, all Administrative Circulars, Opera 
tional Circulars, Press Releases , Notifications , Advertisements , 
Annual Report, etc ., were issued bilingually , IFCI General 
Regulations, 1982, IFCI Staff Regulations, 1974 , IFCI 
( Transaction of Business with Specified Industrial Concerns ) 
Regulations, 1982 , IFCI ( Issue and Management of Bonds ) 
Regulations, 1949 werc printed in diglot form . The common 
application form for fidancial assistance and booklet contain 
ing explanatory notes to the application form were also 
printed both in English and Hindi in a diglot manner . 

4 . 48 Under the Hindi Teaching Scheme of the Govern 
ment of India adopted by IFCI, employces were deputed for 
training in Hindi, Hindi typewriting, Hindi stenography as 
also banking- oriented course in Hindi. In 1983- 84 , 29 
employees qualified in various Hindi examiuations . Since 
the adoption of the Scheme, a gum of Rs. 95,200 has been 
paid as honorarium to the members of staff for passing various 
examinations . IFCI has also approved a scheme for grant 
of cash -awarus , momentos , etc ., to the members of the staff 
who make a significant contribution towards progressive use 
of Hindi in official work by doing actual work in Hindi. 
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4.51 The Board are also grateful to the members who 
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valuable co-operation and advice , as also to goveral non 
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continued support and active co -operation received from 
various Development Finance Institutions (DFI ) abroad, 
particularly , the assistance received from the management 
of Kreditanstalt-fur-Wederaufbau (KFW ) , Federal Republic 
of Germany , Overseas Dovelopment Ministry of the U . K . 
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Authority Sweden , the Corespondent Banks abroad, etc ., 
and expected a more fruitfu } co -operation in the years to 
come. 
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vices put in by all members of staff, at all levels , in 
IFCI Juring the year, 

On behalf of the Board of Directors 
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Chairman 
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Search & Research Compendium of Lectures 
delivered by IFCI Professors 

Promotional Activitles of (FCI 
o Promotional Schemes of IFCI 

Two more publications , víz , Guidelines to Applicants 
Seeking Assistance und Investing in Industries in India - A 
Guide to Resident and Non -resident Entrepreneurs , were 
under print as at the 30th June , 1984 , 


Public Financial Institutions 
(Obligation as to Fidelity and Secrecy ) 
Act, 1983 

4 .45 During the year, the Parliament passed the Public 
Financial Institutions (Obligation as to Fidelity and Secrecy ) 
Act, 1983, which made an amendment to Section 39 of 
the IFCI Act, 1948, by adding provisions that IFCI shall 
got, except us otherwise required by the Act, divulge any 
information on , or relating to , the affairs of its constitu 
ents excopt in circumstances in which it is in accordance 
with the law or practice and usage, customary MODR 
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Appendix I 


Statement showing the installed capacities, production and capacity 

utilisation of selected industries In 1983 - 84 


(Figures in brackets denote the number of units ) 


Name of the product 


$ 1. 
No . 


Unit of 
measurement 


Installed capacity and production in 1983- 84 


For the country 


For IFCI assisted reporting concerns 


Installed 
capacity 
and no . of 
units 


Production 
1983 - 84 
(Apri 
March ) 


Capacity 
utiſisation 


Installed 
capacity 
and no. of 
units 


Production 
1983 - 84 
(April. 
March ) 


Capacity 
utilisation 


O 





70 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4) 


(6 ) 


( 7) 


( 8 ) 


(9 ) 


(5 ) 
71 .49 


1. Sugar 


Lakh , Tonnes 


104 .7 


16 . 00 


90 . 2 


2 . Cotton yarn 

(Mill sector) 


1345 - 30 
(Million 
kgs.) 


17 . 73 

(95 ) 

6 . 15 
(Million 
spindles ) 
(177 ) * * 

0 .67 
(Lakh 
looms) 

4 . 17 


304 - 35 
(Million 
kgs.) 


3 . 


Cotton cloth 
(Mill sector ) 


, 


3585 . 80 
(Million 
mcters ) 

8 . 74 


68 . 28 

(339 ) 
23 .04 
(Million 
spindles ) 

( 841) * 

2 . 10 
(Lakt ) 
looms) 
18 . 94 

(69 ) 
19 .15 
(222 ) 
44 - 3 

( 93 ) 
51 -44 

( 36 ) 
14 . 18 

( 16 ) 
41 - 9 


1133 - 05 
(Million 
metrs ) 

2 - 30 


4. Jute goods 


Lakh tonnes 


46 .2 


55 -2 


5. Paper & paperboard 


Lakh tonnes 


11 .82 


60 -60 


3 .04 


Million Tonnes 


27 . 10 


61 .2 


13 . 94 


6. Cement 
7. Nitrogenous fertiliser 


Lakh tonnes 


34 .91 


67 .9 


5 - 12 

(33) 
17 . 66 

(48 ) 
19 .00 

(9 ) 
5 . 29 

(5 ) 
21 . 20 


15 .81 


83 .2 


8 . Phosphatic fertiliser 


Lakh tonnes 


10 :48 


73 .9 


5 : 37 


101 -5 


9. 


B . H . C . ( Tech .) 


Thousand tonnes 


324 


20 -80 


98 . 1 


10 ) 


77.3 
73 -7 


( 2 ) 


10 . Caustic sodit 


Lakh tonnes 


8 . 77 


6 .46 


2 -91 


78 -9 


( 34 ) 
7 .61 


Lakh tonnes 


7 .80 


102 -5 


0 .11 


16 . 4 


( 5 ) 


Lakh tonnes 


0 .96 


56 . 5 


0 - 32 


762 


Lakh tonnes 


3 .69 

( 8 ) 
0 .67 

(2 ) 
0 - 42 

(2 ) 
0 .21 

(3) 
0 .60 

(2 ) 
1 .75 


0 :30 


0 . 14 


66 - 7 


1 . 70 

(7 ) 
0 . 50 

( 14 ) 
1 . 15 

(5 ) 
5 : 36 


Lakh tonnes 


0 .78 


11. Soda ash 
12. Calcium carbide 
13. Acetic acid 
14 . Carbon black 
15 . Liquid Chloring 
16 . Viscose Filament Yarn 
17. Nylon Filament Yarn 
18 . Nylon Tyre Cord 


60 -0 
67 8 
53 . 9 


0 .24 


40 .0 


Lakh tonnes 


2 .89 


1 :06 


60 -6 


(27) 


Thousand tonnes 


35 . 80 


82 8 


4 :03 


89 -6 


Thousand tonnes 


30 . 50 


103 -8 


10 - 30 


96 .7 


43 . 24 

(8 ) 
29 . 39 

(9 ) 
15 - 49 
(NA ) 
29 . 34 

(8 ) 
34 .30 


106 -5 


14 : 32 


Thousand 
tonnes 
Thousand tonnes 


111 .8 


4 - 50 

(1) 
10 -65 

(3) 
12 .81 

(4 ) 
12 . 98 

(5 ) 
12- 10 
22 - 96 


19 . Polyester Filament Yarn 


$ 165 .0 


15 .99 


16 .50 
48 -4 

27 .2 
63 .97 


1232 


20 . Polyester Staplo fibre 


thousand tonnes 


79 - 3 


11 - 21 


92 -6 


Lakh tonnes 


91 . 96 


69 .6 


20 .50 


89 -3 


Lakh tonnes 


114 . 22 


79 -28 


69 .4 


25 -68 


90 -6 


Saloable Steel 

(Main Plants) 
22 . Steel Ingots 

(Main Plants ) 
23. Steel Ingots/ billets 

(Mini Steel Plants) 
24. Aluminium 


28 -33 

(3) 
3 . 57 


Lakh tonnes 


20 - 22 


2 . 53 


70 -9 


27 .89 
( 149) 
362 


(15) 


Thousand tonnes 


2201 


60 .8 


262 


160 .00 


61 -1 


25. Zinc 


Thousand tonnes 


89 


60 - 3 


67 .8 


14 


7 .00 


50 - 0 


(2 ) 


26. Auto Tyres 


Lakh Nos. 


98 .00 


114 .45 

( 18 ) 


85 -6 


( 1) 
53 . 78 

(6 ) 


37 . 86 


70 - 4 


X 


" Includes 280 composite mills . 
* * Includes 51 composite mills. 
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( 1) 


(2) 


(3 ) 


(5 ) 


(6 


( 7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


27. Auto Tubes 


Lakh Nos. 


114 - 27 


75 .00 


65 -6 


$ 5 : 17 


30 - 73 


55 .7 


(20 ) 


(6 ) 


28 . Motor Cycles 


Thousand Nos. 


115 


160 -3 


139 . 4 


29 . 0 


80 -6 


29. Scooters 


Thousand Nos. 


300 


279 - 8 


59 .0 


43 - 1 


93 -3 
85 . 7 


30 . Commercial Vehicles 


Thousand Nos. 


103 
(8 ) 


88 - 3 


51 : 5 


45 .5 


(2 ) 


88 -3 
65 .1 


31. Tractors (Agricultural) 


Thousand Nos. 


75 .80 


84 -2 


39 . 0 


25 .4 


32. Rubber Contraceptives 


Million pieces 


500 


70 .1 


31 . 12 


15 .6 


90 
(15) 
713 

( 3 ) 
34 .00 

( 11 ) 
8 .91 


200 

( 1 ) 
4 .80 


33. Roclaimed Rubber 


Thousand tonnes 


21 .85 


64 -3 


4 . 18 


87 . 1 


34. Conveyor Belting 


Thousand tonnos 


8 . 28 


1 . 90 


2 - 19 


115 - 3 


35 . Fan & V -Belts 


135 .00 


15 .00 


8 . 66 


( 15 ) 


57.7 
48 - 7 


54 .0 


92-9 
86 .4 
59 .2 
101 . 9 
92 -7 


11 :31 


36 . Plywood 
37. Fluorcscent Tubes 
38 . GLS Lamps 
39. Power Transformers 


35 . 1 


Lakh Nos . 

156 . 17 
Million Square Metros 91. 14 

(51 ) 
Million Nos. 

34 - 42 

(11) 
Million Nos. 29669 

( 17 ) 
Million KVA 

32 -8 

(30 ) 
Million Square 

40 . 79 


5 .51 

5: 32 
4.3 •78 


7 : 33 

(3 ) 
560 

(2 ) 
0 .8 


72 -6 
78 -2 


275 . 7 


23 .1 


70 -4 


0 :43 


53 .8 


40 , Sheet Glass 


20 .66 


. 


50 -6 


10 .81 


9 . 71 


89 .8 


(8 ) 


(2) 


Motres 
Tonnes 


41. Fibre Glass 


52 -90 


18 . 50 


35 .0 


38 .53 

(2 ) 


999 


25 . 9 


42. Hotel : 


Lakh Nos. 


48 - 82 
(425) 


31 - 36 


64 -2 


7 .44 


4 .22 


56 -7 


( 15 ) 


* Figu res in columns 4 & 7 and 5 & 8 refer to the number of lettable rooms and the number of rooms occupied respectively. 


AppendLx II 


Interest rato Structuro of FCI 

(As on 1. 7. 1984 ) 


Rate of Interest 

( % p .a .) 


Rupee loans 
2 . Basic lending ratc . . . . . . . 

. . . . . . . 14 :00 
Concessional rates for 
( a ) Assistance to units in notified backward arcus up to specified limits . . . . . . 12 :50 
(b ) Assistance for manufacturc and installation of renewable energy systems . . . . . 12 :50 
(c ) Assistance under the tevised Soft Loans Scheme for modernisation assistance tpto Rs 4 .00 11 .501 

crores. 
Foreign currency loans 
(Irrespective of the location of the project) 
1. Sub -loan sanctioned out of KFW lines of credit, DM Revolving Funds, etc. . . . . . . 14 .00 
Sub -loan sanctioned out of borrowings raisod by IFCI from Euro currency market . . . . . 2 % above the six 

monthly London 
Inter Bank Offered 

Rato (LIBOR ) . 
Bridging /Interim loans against sanctioned loan assistance 

1 % above the 
applicable lending 
rate after the 
expiry of 365 days 
from tho dato of the 
first disbursement 
made by the 

Lead Institution 
IV . Bridging loans against public issue of shares under -written by IFCI , . . . . . . . 10 .00 
V . IFCI Promotlonal Schome of Aseistance for Development of Technology through In -House R & D Roorts 10 . 00 

(Upto a limit of 50 % of the cost of in - house R & D efforts for indigenously developing /harnessing the techno 

logy from laboratory to commercial scalo or Rs. 25 lakhs, whichever is lower . 
* Applicable to now units only and not to expansion / diversification projects by existing projects . 
+ In the case of financially weak units, the rate of Interest can be reduced from 11 -50 % per annum to 1000 % per annum 
subject to right to eviow and step up the concessional rate , at a later date, sould the improvement in the financial health 
of the unit so warrant. 


- PT 
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Notes : 


The limits of loan assistance to projects located in backward areas to which the concessional rate of interest is applicable with effect 
from the 1st April, 1983 are as under : 
Catogory A districts Rs. 5,00 crores 
Category B districts - - Rs. 3.00 crores 
Category C districts--- Rs. 2.00 crores 


In category A districts loan assistance up to Rs. 5. 00 crores for project-specific infrastructure also carries the concessional rate 
of interest of 12 .50 % per annum after the project has gone into commercial production . No interest is chargeable on the project 
specific infrastructure loan assistance during the construction period of the project. 


Assistance granted up to Rs. 75 . 00 lakhs per hotel project is eligible for a a subsidised rate of interest so long as the subsidy of 
1 . 00 % p .a . is being borne by the Government and the hotel concom does notmakc default in meeting its commitments to IFCI. 
A rebate of 1 -50 % in the applicable rate is admissible on loans to 100 % export-oriented units for first five years depending upon 
fullment of stipulated export obligation (s ). 


Additiomal interest at the rate of 1 . 00 % per annum over and above the applicable lending rate of interest is chargeable from the 
expected date of commercial production in respect of assistance sanctioned to private limited /closely held companies. For this 
purpose , all concerns where thc promoters hold 75 % or more of the equity capital are deemed as closely held companies. 


Rupee loans which are repayable within a period of five years (including the period of moratorium ) and which are not subject to 
convertibility clausc , are liable to be charged an additional interest of 1. 00 % over and above the applicable lending rate of 
interest 


Appendix III 


L articulars of Aggsistance Sanctioned to Industrial Concoras in 1983 - 84 ( July -Jone ) 

lo Public Interest 
(Section 26 (2) of I. F . C . Act, 1948 ) 


ȘI . Name of the 
No. concern and 

location of 
the project 


Nature of 
the project 
scheme 


Product and 
install d 
capacity 


Cost of the 
project 
(Rs. crores) 


Financial 
assistance 

by IFCI 
(Rs. crores ) 


Name of the 
Director of IFC 
Interested in 
the concern 


Rehabilitation 


9 . 92 


1 . Special Stcels Ltd ., 

( Thune), Maharashtra 


* Shri G . V . Kapadia 


RL 0 . 30 

(Addl. ) 
Rehabilitation 
Finance 


Manufacture of 
steel billets , 
wire rods and 
steel wiros with 
a capacity of 
70 , 000 , 60 , 000 
& 30 ,000 
tonncs p . a . 
respectively . 


2. Elastic 


New project 


New project 2.0 


6 . 31 


2 . Bhubanşri Plastic 

Industries Ltd ., 
(Kharagpur) 
West Bengal 


Shri S . K . Datta 


3 ,000 tonnes 
p .a ., PVC film , 
foils and sheets. 


6-31 


RL 0 - 48 
FCL 0 - 55 
U / W 0 .25 


Fe 


verything 


- 


- 


* Coased to be a Director of the concern w .e.f. the 12th July,1984 . 


REPORT OF THE AUDITORS 
To the Shurehollcrs of the Industrial Finance Corporation of 

India 


3. In our opinion and according to the information and 

axplanations given to us , the Balance Sheet 

together with the notes thereon is a full and fair 
Balance Sheet contuining all necessary particulars 
and is properly drawn up in accordance with the 
Industrial Finance Corporation act, 1948 and the 
Rules of the Corporation and exhibits a true und 
correct view of the state of affairs of the Corporation. 


We, the undersigned , auditors of the Industrial Finance 
Corporation of India , have audited the attached balance 
Sheet and Accounts of the Corporation as at 30th June , 
1984 , and report to the shareholders as follows : 
1. The Balance Sheet and Accounts are in agreement 

with the books of account. 


Haribhakti & Co. 
Thakur Vaidyanath Aiyar & Co . 

Chalered Accountants 


2 . The necessary information and explanation callod 

for by 19 have been given to us and have boon found 
to be satisfactory . 


Place : New Delhi 
Dato : 29th August, 1984 . 
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BALANCE SHEET AS A 


Liabilities 


Schedule 


This year 

Rs. 


Previous year 

Rs. 


- 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


Share Capital . . 
Reserves and Reserve Fund 
Long Term Bocrowinas , . 
Current Liabilities and Provisions 
Other Liabilitics 
Contingont Liabilities as per Contra 


27 , 50 ,00 ,000 
. 88, 08 ,63, 440 
10 , 37,54 , 38 , 307 
49,64 , 87 ,648 
5 ,00, 84 , 438 
4 , 10 ,53, 186 


22 , 50 , 00 ,000 

66 , 93 ,27 , 058 
8 , 45 , 56 ,69, 117 
46 ,90 ,49,614 
3, 42 , 76 , 726 
2 , 40 , 26 15 $ 


12 , 11 ,89,27,019 


9, 87 ,73 , 48 ,670 


is per our report of even date 
Haribhakti & Co . 
Thakur Vaidyanath Aiyar & Co . 
Charterod Accountants 
New Delhi 
Date : 29th August, 1984 


Ashok Chandra 
Philip Thomas 
J, C . Sandesara 
S . K . Datta 
P . L Karihaloo 


S L . Baluja 
V . Dixit 
J. U . Patel 
B . S . Thorat 


Directors 


THE 30TH JUNE 1984 


Assots 


Schedule 


This year 

Rs. 


Previous year 

Rs. 


Cash and Bank Balances . 
Investments 
Loans and Advances 
Fixed Assets 
Othor Assests . 
Constituents Obligations . 
as por Contra 
Notes Forming Part of Accounts 


53,67,99, 152 

53 46 , 21,374 
10 , 56 , 18 ,65 , 597 

6 ,86 , 45 , 150 
37, 59 , 42,560 
4 , 10 ,53, 186 


39 , 82 , 84 , 500 

45 ,81, 54 , 082 
8 ,64,73, 40 ,858 

6 ,34,69, 448 
28 ,60 ,73 ,627 
2 ,40 ,26 ,155 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. M 


- 


12, 11,89, 27,019 


9,87, 73 ,48,670 


- 


- --- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


. 


. - 


. 


R . N . Sahoo 
Executive Director 


D . N . Davar 

Chairman 
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PROFIT AND 


LOSS ACCOUNT FOR THE 


Expenditure 


This year 
Rs. 


Previous year 
Rs, 


Interest on Bonds, Borrowings, etc . . . . . 
Commitment Charges on Foreign Currency Loans 
Brokerage and Commission on issue of Bonds . 
Loss On Investments . . . . . . 
Establishment Expenses , 
Directors and Committee Members Fees and Expenses 
Rent, Taxes , Insurance and Lighting . 
Postagc , Telegrams, Stamps and Telephones 
Printing, Stationery and Advertisement 
Law Charges , , , 
Audit Foes 
Travelling and Halting Expensos 
Other Expenses , 
Deprociation . . 
Grant to Management Development Instituto 
Staff Welfare Fund Expenses . 
Provision for Taxation 
Less : Adjustments relating to carltor years . . 
Net Profit for tho year carried down . . . . 


..... 


64, 32, 84,831 

2 , 23 , 374 
87 , 76 , 855 

13,85 ,700 
3 , 36 ,07 ,442 

2 ,84, 112 
56 ,07,607 
18 ,40 ,781 
22,88 , 760 

60 ,722 

84 , 000 
13 , 00 ,074 
69, 86 , 132 
28 , 83, 799 

5, 00, 000 
2 ,09, 676 


50 ,79, 24 , 371 

2 ,42 , 322 
61, 07 ,659 

44, 11 , 555 
2 ,97 , 34 , 360 

2 ,63,672 
44, 96 , 910 
13, 54 ,416 
12 , 73, 289 

6 , 774 

70 , 000 
12 , 16 , 191 
50 , 23, 614 
12 , 51 , 404 
5 . 00 . 000 
1, 29 ,403 


10,69,05, 124 

$5 ,09 ,933 


10, 13,95, 191 


. 


9,70,71,083 


. 


. 


23,89,43,986 


17, 31,09 ,392 


104 ,96 ,63, 042 


83,41,86 ,413 


w 


8 , 15,00 , 00 
13 ,13 ,52, 547 


3, 87 ,62 , 000 
11,47,25, 154 


Amounts Transferred to 

General Reserve Fund 
Special Reserve ( under Section 36 ( 1 ) (viii) 
of the Income Tax Act, 1961) 
Bençvolent Reserve Fund 
Staff Welfare Fund , , , 
Dividend . . . . . . 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


50 ,00 ,000 

1,50 ,000 
2 .09 ,41,439 


35 ,00 , 000 

1,00 , 320 
1 .60 ,21, 918 


. 


. 


23,89 ,43 ,986 


17, 31,09 ,392 


L 


As por ouro port of even date 
Haribhakti & Co. 
Thakur Vaidyanath Alyar Co. 
Chartered Accountants 
Now Dolhi . . . 
Date : 29th August, 1984 


Ashok Chandra 
Philip Thomas 
J. C . Sandesara 
IS . K . Datta 
P . L . Karibaloo 


S. L . Baluja 
V . Dixit 
J. U . Patol 
B . S . Thorat 


Directors 
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. 


. 


I 


T 


I 


YEAR ENDED 30TH JUNE 1984 


Income 


This year 


Interest 
Commission . 
Profit on sale of Investments 
Profit on sale of Assets . . .. 
Divide d on Sharcs . . . 
Commitment Charges 
Profit on Exchange Fluctuations (Net) 
Miscellaneous Inco .no . . 
* (Less : Provision for bad and doubtful 
debts and other usual provisions ) 


Rs. 
99 ,35 , 13 ,594 

44 ,56 ,266 
1,61,72 ,742 

66 ,401 
1, 98 ,84 619 
1, 33,69,905 


Previous year 

Rs. 
77.64,80, 790 

35 ,44, 986 
1,52,41,880 

34 ,077 
2 , 16 , 90 ,805 
1 ,63 , 44 ,619 
3, 03 ,8626 
5 , 45 , 396 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 





21, 99, 515 


104 ,96 ,63,042 


83 ,41,86 ,415 


" 


Not Proft for the year brought down 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


23 ,89,43 ,986 


17,31,09 ,392 


23 ,89 ,43, 986 


17,31,09 .392 


MW 


R . N , Saboo 
Executive Director 


D . N . Davar 
Chairman 


13 – 3896I/84 
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Schedule A 


SHARE CAPITAL 
Des cription 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th June 1984 

Thi , ycar Premium your Rs. 


50,00 ,00, 000 


50 ,00 ,00, 000 


Authorised 
1, 00, 000 shares of Rs. 5 ,000 /- each 
Issued and Subscribed 
60 , 000 shares (Previous year — 50, 000 shares) of Rs.- 5 ,000/- each . 


30,00, 00 ,000 


25,00 ,00 ,000 


(Guaranteed by Government of India as to tho repayment of principal And payment 
of minimum annual dividend under Section 5 of the IFC Act 1948) 
Pald -ap 
(1) 10 , 000 shares of Rs. 5 ,000 /- each fully paid -up 

500, 00 ,000 5, 00 , 00 ,000 
(ii) 4 ,000 (Second Serios ) shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid -up 

2 ,00 , 00 , 000 2 , 00 , 00 ,000 
(til) 2 ,692 ( Third Series ) shares of Rs . 5 ,000 /- each fully paid -up 

1, 34,60, 000 1, 34 ,60 , 000 
(iv ) 3, 308 ( Fourth Series) shares of Rs. 5, 000 /- cach fully paid - up 

1 ,65 , 40, 000 1,65,40 ,000 
( v) 10 ,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5 ,000/- each fully paid -up 

5 ,00 ,00 ,000 5 ,00 ,00 ,000 
(vi) 5 , 000 (Sixth Series ) shares of Rs. 5, 000 /- - each fully paid -up 

2 ,50 ,00, 000 2 ,50 ,00 , 000 
( vii ) 5 ,000 (Seventh Series) shares of Rs. 5,000 - cach fully paid -up 

2, 50, 00 ,000 2 ,50 ,00 ,000 
(viii ) 10 , 000 ( Eighth Series) shares of Rs. 5 ,000 /- each fully paid -up 

5 ,00 , 00, 000 2 ,50, 00,000 
(ix ) 10, 000 (Ninth Series) shares of Rs. 5, 000/ - cach Rs . 2 , 500 /- per share called 
and pald -up 

2 50, 00, 000 

27, 50 , 00, 000 22 ,50 ,00 , 000 
Note : Minlinum annual dividend is 21 % in case of itom (i) 4 % in case of item ( ii) and (iii ), 44 % in C180 of itcm ( iv ) and 6 % 

in case of items (v ) to (ix ) has been guaranteed by central Governmont. 


Schedule B 


RESERVES AND RESERVE FUND 


Annoted to und forming part of the 
Balance Sheet ag at the 30th June, 1984 


tv - 


- - 


- 


Description 


Rs. 


This year 

Rs. 


Previous year 


Rs. 


(i) Gonoral Reserve Fund ( under Section 32 of tho IFC Act 1948 ) 
Balance Sheet as per last Balance Sheet , 
Transferrod from Profit & Loss Account 


24 , 51 . 75 . 000 
8 , 1500 ,000 


20 ,64 , 13, 000 
3 ,87,62 ,000 


• 32,66, 75 , 000 

1, 00 .00 . 000 


24 , 51 , 75. 000 
1,00 , 00, 000 


(11) Reserve Fund (under Section 32A of the IFC Act , 1948) 
(lli) Bonevolent Reserve fund ( under Section 32B of the IFC Act, 1948) 
Balanço as per last Balance Shcot , 
Transferrod from Profit & Loss Account , . . . , 


1, 31, 93 , 924 

50 , 00, 000 
1,81, 93, 924 
1, 34,47,537 


99 ,00 ,000 

35 ,00 , 000 
1 ,34 ,00, 000 

2 ,06 ,076 


Less : Amount utilised . 


. 


. 


. 


. 


1 , 47 ,46 ,387 


1, 31 , 93 ,924 


( lv ) Special Reserve (under Section 36 (1) (viil) of the Income Tax 

Act , 1961) 
Balance as per last Balance Sheet 
Transferred from Profit & Loss Account 

, , 


39 , 10 , 75 , 454 
13, 13, 52 , 547 


27 ,63 , 50 , 300 
11 ,47, 25 , 154 
39,10,75,454 


52 ,24 ,28 ,001 


(v ) Specific Grant from the Government of India 
Balance as per last Balanco Shoct 
Grant received in terms of Agreement with Kreditanstalt- fur. 

Wiederaufbau . . . . . . . . 


98 ,82 ,680 


93 ,02,032 


. 


75 , 00 , 000 


mu 


76 , 50 ,000 
1 , 75 ,32,680 
1, 05, 18,628 


Less : Amounts utilised for specific purposes . 


. 


, 


, 


1,68, 02 , 032 
69, 19 , 352 


70 , 14 , 052 
88 ,08 ,63, 440 


98 ,82 ,680 
66 , 93, 27, 058 
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Schedule Ç 
LONG TERM BOPROWINGS 


Annexed to gnd forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th June, 1984 


w 


- 


- 


- 


- . 


Description 


This year 

Rs. 
- - - - - - 


Previous year 

Rs. 
- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
1 . Bonds (unsocurcd - Issuod under Section 21 of the IFC Act 1948 - Guarantood by 

the Government of India ) 
51 % Bonds 1983 
51 % Bonds 1984 . . 
57 % Bonds 1985 
6 % Bonds 1986 
6 % Bonds 1984 
6 % Bonds 1985 
6 % Bonds 1985 (Second Series) 
6 % Bonds 1986 (Socond Series) 
6 % Honds 197,6 (Third Series) . . 
6 % Bonds 1987 
6 % Bonds 1987 (Second Series) 
61 % Bonds 1988 
61 % Bonds 1988 ( Second Series ) . 
64 % Bonds 1989 
64 % Bonds 1989 (Second Series ) 
64 % Bonds 1992 , . 
61 % Bonds 1992 (Second Series) 
71 % Bonds 1996 
77 % Bonds 1996 (Second Series) 
77 % Bonds 1997. . . . 
71 % bonds 1997 . 
74 % Bonds 1997 (Sesond Sories) 
81 % Bonds 1995 
87 % Bonds 2000 
81 % Bonds 2001 

9 % Bonds 1999 
2 . Borrowlogs 
(i) Front Industrial Drvolopment Bank of India ( under Section 28 (4 ) of tho IFC Act, 
1948 ) in the form of 63 % Ad -hoc Bonds of Rs. 1. 50 crores, 6 % Ad- hoc Bonds of Rs. 
4 . 25 crores, 61 % Ad hoc Bonds of Rs. 4 . 50 crores, 61 % Ad-hoc Bonds of Rs. 9 .50 crores 
75 % Ad -hoc Bonds of Rs. 20 . 00 crores , 8 . 3 % Ad -hoc Bonds of Rs. 16 . 00 crores and 10 .7 % 
Ad -hoc Bonds of Rs. 28 , 00 crores . 
( ii ) From Government India (under Section 21 (4 ) of the IFC Act , 1948) . , 
(il) Fron Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt fur 

Wiederaufbau 
( iv) Fiom Foreign Credit Institution in foreign currencios ( Securod by Guarantees of 

Government of India ) . . . . . . 


11 , 00 ,67,300 
13, 16 ,67, 800 

7, 99 ,08 , 000 
11, 00 , 12, 000 
12 ,47, 37, 800 
16 , 54 , 79,200 
19, 25 , 05 ,400 
32 ,45 , 87, 200 
19 , 88 , 73 , 800 
25 , 39 ,45,500 
33, 00 , 00 , 000 
35,01, 54 ,000 
34 ,93 , 75 . 000 
40 , 06 ,25,000 
38 , 50 ,00 ,000 
39,60 ,00 ,000 
23, 92 ,22 000 
61, 05 ,00 ,000 
13 , 53, 00 , 000 
50 , 00 ,00 ,000 
59 ,95,00 , 000 
79 ,75,00 , 000 
50 ,04 ,80 , 000 

30 , 00 , 00 , 000 
121,00,00,000 


8 ,80 ,08 , 800 
11,00,67,300 
13, 16 ,67,800 

7,99 ,08, 000 
11 , 00 , 12 , 000 
12 ,47, 37 , 800 
16 , 54 , 79 , 200 
19 , 25,05,400 
32 ,45,87, 200 
19 , 88 , 73 , 800 
25 , 39 , 45 , 500 
33 , 00 ,00 , 000 
35 ,01, 54 , 000 
34 , 93, 75 , 000 
40 , 06 ,25 , 000 
38 , 50 , 00 ,000 
39 ,60 ,00 , 000 
23, 93, 22,000 
61 ,05 , 00 , 000 
15 , 53 ,00,000 
50 , 00 ,00 ,000 
59 ,95,00,000 

79, 75 ,0 ,000 


1999 


. 


. 


83,75,00 ,000 
4, 12,38,600 


85 ,75,00,000 
5 , 88 , 19, 843 


5,36 ,73, 100 


4,96,03,400 


59 ,67, 77, 074 


62 ,75, 86 ,607 
10, 37,54,38,307 


8 ,45,56 ,69 , 117 


Scholulc 
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS 


Annexed to and forming part of the 

Balance Sheet as at the 30th June, 1984 


-- 


- 


Description 


Previous year 


Rs. 


This year 
Rs . 


Rs. 


Rs. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


A . Current Llabilities 


23, 52 ,46,388 


24 ,15 ,08 ,473 


(0) Sundry Creditors 
( ii) Interest accrued but not due : 
( a ) On borrowings from : 

( ) Goverumnt of India , 
( 11) Foreign credit jnstitutions in foreign 

currencias . . . . . . 
(1 ) Others . . . . . . 


11,34,456 


12 ,86 ,487 


2 ,21,4311 
6 , 99 ,882 


2, 00 ,511 


(b) On bonds 


20 , 55 ,769 
6 ,64, 59, 918 


14 ,86 , 998 
4, 53,34 ,146 


6,85, 15 ,687 

1, 33 , 178 


( iii) Advance Guaranteo Commission 


4 ,68, 21 , 144 

78 ,395 
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Schedule D (Contd . ) 


Description 


Rs. 


This year 


Rs. 


previous year 

Rs. 


2, 92, 476 


6 ,943 


3 ,34, 334 

1,365 


(iv ) Advanc : recoived on acount of legal charges and 

pensos for approval 
(v) Unclaimed dividend . 
( vi) Amount refund ible to sub- borrowers /payablo 

to the government of India out of interest 
charged on borrowings from Foreign Credit 
Institutions in foreign currency 


3 ,31,29,487 


2,06 ,48, 866 


B . 


88 ,88 ,029 


82, 33,580 


Provisions 
(i) Difforence in Exchange 

Susponce Account 
( ii ) Amounts held in suspongo 
( a ) Interest . . . . . 
(b ) Commitment Charges 
( c ) lacidentalCharges 
( d ) Guarantoc Commission 


4 ,64, 50 , 871 

5 ,014 
2 2, 37,704 


5 , 59 , 87 ,827 

5 ,014 
2 , 37 ,704 
1 ,66, 033 


_ 


4 ,66 ,93, 389 


5 ,63 ,96 ,578 


(ill) Provision for Taxation : 

Balance as por last Balance Shest 
Add Provision for the year 


30 , 28 , 27, 947 
10 ,69, 05, 124 


23, 86 , 74 , 292 
9, 70 ,71, 083 


40 , 97, 33 ,071 


Less : Adjustments in respect of oarljor 
yoars . . 


33, 57,45 , 375 
3 ,29, 17,428 


8 , 48 ,48 , 277 


32 , 48 ,84,794 


Less : Tax deducted at sourco 
Tax paid in advance /refundablo 


1, 97, 12 , 152 
22 , 25, 32 , 215 


30 ,28 , 27, 947 

1 , 86 , 56 ,020 
20 , 57 ,66 , 966 


24 ,22 ,44, 367 


22, 40 , 22, 986 


h 


8, 26 , 40 , 427 
2 ,09 , 41, 439 


(lv ) Dividend Payablo 


7 , 88 ,04, 961 
1, 60 , 21, 918 


49,64 ,87,648 


46, 90 ,49,614 


Schedule E 
OTHER LIABILITIES 


Annexed to and forming part of the 


Balance Sheet as at the 30th Juno , 1984 


Doscription 


Rs. 


This yoar 

Rs. 


Provious year 

Rs . 


(1) Staff Welfare Fund : 

Balance as porlast Balance Shoot 
Add : Amount transferred from profit & Loss Account 


11, 00 , 000 
1, 50 , 000 


9 , 99 ,680 
1 , 00 , 320 


12 ,50,000 


11, 00 ,000 


( 11 ) Industrial Finance Corporation Employoos 

Providont Fund . 
(lil) Deposit in termsof Soction 22 of the IFC Act, 1948 


3 ,88 , 34 ,438 
1 , 00 ,00 , 000 


3, 31 ,76 ,726 


5 ,00 , 84 ,438 


3, 42, 76 ,726 


Www 


Schedule F 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet us at the 30th June , 1984 


CONTINGENT LIABILITIES AS PER CONTRA 
Description 


1N1 


This year 


Provious year 


Rs. 


Rs. 


2,67,09 ,705 


2,32,07,438 


(1) Gurrantcos (under Section 23 (1) (b ) of the 

IFC Act, 1948 ) 
(li) Foreign Loan Guarantoos (undor Soction 23 (1) (c ) 

of tho IFC Act, 1948) . 
( lit) Deferred Fronch Credit on account of prinolpal amount . 


1, 38,07,088 

5 ,36 ,393 


8, 18 , 717 
2 ,40 ,26 , 155 


4 , 10 , 53 , 186 
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Schedule G 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th June , 1984 


CASH AND BANK BALANCES , 
Description 


This year 
R . 


This your 


Rs. 


R . 


Rs 


45, 266 
3,81, 00 ,052 


52 , 966 
4 ,04, 55 ,235 


(i) Cash and stamps in hand at 

Hold Olce and at Regional 

and Branch Oflices 
( ii ) Chaqucs in hind and undor collection 
(iii ) Balance with Banks 
(a ) On Curront Account 

In India 
Outsido India 


11 , 54 , 05,648 

20 , 21, 575 


10 , 60 ,21, 969 

96 , 36 ,631 


11 , 74, 27 , 223 


(b ) On Fixod Deposit Account : 

In India 
Outside India . . . 


33, 25, 00 , 000 
4 ,87, 26 ,611 


11 , 56 , 58 , 600 
19, 98 , 50, 000 
4 , 22 ,67 ,699 


. 


38 , 12 , 26 ,611 


24 , 21, 17,699 


35, 77 , 76 , 299 


49,86 ,53 ,834 
53,67, 99, 152 


- 


L 


39 ,82,84,500 


Sechedule H 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th June , 1984 


INVESTMENTS (AT COST) 


Rs. 


Description 


This year 


Rs. 
Previous yoar 


Rs . 


Livet 


. 


. 


. 


1,21, 00 ,000 


1,21,00 ,000 


(1) Undor Section 20 of the IFC Act , 1948 

Initial Cwital/ Shares of certain 

Financial Institutions . . . . 
( il) Under Section 23 (d ) of the IFC Act , 1948 
(a ) Stocks , Shires, Bonds and Debentures 

of industrialconcerns . . . . . 
(b ) Aplication moncy paid on Shares, 

Dobuntures , etc . . 


. 


. 


. 


31, 32 ,49, 007 


28,09, 16 ,942 


11,78, 265 


31,32 ,49,007 


28 ,20,95, 207 


(ul) Under Section 23 (f) of tho IFC Act, 1948 

(a ) Shares and Dabentures of industrialconcerns 
(b ) Application money paid on Shares 


7,67,26 ,255 


6 ,97, 30 , 813 

5 ,000 


7,67, 26 ,255 


6 ,97, 35,813 


( iv ) Undor Soction 23 (1) of tho IFC Act , 1948 

Dobenturos 
Shiros acquired under the proviso to 
Section 23 (1) of the JFC Act, 1948 . 


1,74, 52 ,450 
11, 50 ,93 ,662 


40 ,76 , 100 
9,01,46,962 


. 


. 


. 


. 


13,25, 46 , 112 


9 ,42,23, 062 


53 , 46 , 21 , 374 


45, 81, 54 ,082 


(a ) Quotod Invostments 

Book Value . . . . . 

Market Value , . . . . 
(b ) Book Valuo of Investmonts , for which 

quotations aro not availablo . . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


29 , 89 , 07,839 
55 ,22,08, 249 


21, 96 , 85 , 907 
63 ,03, 53 , 964 


. 


. 


23, 57,13 , 535 


23 ,84 .68, 175 
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Schedule 1 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th June , 1984 


LOANS AND ADVANCES 


nh 


Description 


This year 
Rsi 


Previous yoaar 


Rs. 


Louns and Advances : 

- In Indian Currency . 
- Tu Foreign Currenceics 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


992 , 19 , 20 ,056 
63,99 ,45, 541 


802,73, 58 ,147 
61, 99 , 82, 711 


. 


. 


. 


. 


1056 ,18,65,597 


864, 73 , 40 ,858 


11, 35 ,66 , 102 
18 , 17, 86 ,314 


5, 57, 26 ,987 
29, 18 , 14 ,632 


Notes : 
(a ) Debts due by concerns in which the Diroctors of the Corporation 

aro as intcrostod as : 

(i ) Nomineo Diroctors . . . . . . 

(ii) Directors , . . . . . . . 
(6 ) Total amount of loins disbursed during the yoar to concorns 

in which the Directors of the Corporation are intorastod as : 

(i) Nominoo Directors . . . . . . . 

( ii ) Directors 
( c ) Total amount of instalmonts , whethor of principal or interest oyordue 

by concerns in which the Directors of the Corporation are 
interosted as : 

(1) Nominee Directors , 
(ii) Directors . . . . . . . 


1,46 ,43, 573 
3,02, 13, 235 


58,89, 548 
5,74, 33,670 


1, 10 ,60 ,706 


1,91, 92, 117 


Schedule J 


Annexed to and forming part of the 
Balanco Sheet as " at the 30th June, 1984 


FIXED ASSETS 


Description 


This year 

Rs. 


This year 


Rs. 


Previous year 

Rs. 


previous year 


- 


- 


- 


1. Lois hold Land and Buildings (Including work -in progress ) 

Cost as per last Balance Sheet 
Additions during the year . . . . , , 


WOOL 


2, 55,02,308 
45, 74 ,002 


2 ,04 ,42 ,449 

50 ,59,859 


3, 00 ,76 ,310 
27 ,83 ,686 


Less : Depreciation up to date 


2 , 55 , 02, 308 

12, 20 ,061 
2 ,42 ,82 ,247 


2, 72, 92,624 


2 . Freehold Land and Buildings 

Cost as per last Balance Sheet 
Additions during the year . 
Less : Dupreciation up to date 


1 , 27 , 82 ,452 

59 , 99 , 810 
12, 48 , 108 


69,50 ,030 
58 ,32 ,422 

8 ,08 , 004 
1,19, 74 ,448 


1,75 ,34 , 154 


3 . Motor Cars, Cyclos, Furniture , Fixturos 

Fittings, etc . 
Cost as per last Balance Sheet 
Additions /Adjustments during the year . 


76 ,65 , 955 
10 , 53, 534 


58, 91 , 476 
18 , 28 ,839 


. 


87, 19 ,489 
1, 78 ,558 


77 , 20 , 315 

57 , 430 


Less : Sold/discarded . 


. 


. 


. 


. 


. 


85 , 40 , 931 
42 ,12 , 191 


76 ,62 ,885 
34,56 ,647 


Less : Doproclation up to date 


. 


. 


. 


. 


. 


43, 28 , 740 
1, 94, 89 ,632 


42, 06 , 238 
2 , 30 , 06 ,515 


4 . Advance agajast capita ] contracts . 


. 


. 


. 


. 


6 ,86 ,45 , 150 


6 ,34 ,69 ,448 
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Schedule K 
OTHER ASSETS 
Description 


Annexed to and forminy part of the 
Balance Sheet as at the 30th June, 1984 


This year 


Rs. 


Rs. 


Previous year 

Rs. 


(a ) Toterest accrucd but not due 

(i) On Fixed Doposits with Banks . 
(ii) On Debentures . . . . 
( lii) On Loans and Advances . 


. 
. 


. 


. 


. 


6 ,31,010 

61,882 
29,34 ,88 ,213 

31,89,308 


4,56,224 

1, 53,091 
22,67,63,622 

25, 43, 729 


(iv ) Others 


, 


. 


. 


. 


. 


(b) Commitment and other charges accrued . . 
(c ) Sundry Debtors . . 
(d ) Advances to Staff , . . 
(6) Pre-paid Expensos . . . . 
(f) Net Assots of Staff Welfare Fund , . 
C ) Deposit under " Companies Deposits 

(Surcharge on Income Tax ) Scheme 1983 " , 
01) Loins to Risk Cupital Foundation (Iatorest- froe) 
(i) Deposits . . . . . . . . 


29, 73,70 ,413 

29 ,74 , 417 
3 , 19 , 14 ,935 
1, 11, 27,417 

1,72, 715 
11,00,000 


22,99 , 16 ,666 

25,47,897 
1, 97 ,39, 116 
91, 14 ,255 
2 ,13,092 
9, 99 ,680 


, 


, 


21 ,87, 625 
2 , 39 , 80 ,600 
51, 14 ,438 


2 , 10, 55 , 300 

24 ,87,621 


. 


. 


. 


37,59 ,42 , 560 


28 ,60 ,73,627 


um 


Schedule 1 


CONSTITUENTS OBLIGATIONS 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at the 30th June , 1984 


Descriptioon 


This yeçar 

Rs. 


Previous year 

Rs. 


2,32, 07 ,438 


(a) Guagantees (under Section 23(1) (b) of the IFC Act, 1948) 
(b ) Foreign Loan Guarantees (inder Section 23(1)(c) of the IPC Act 1948) 
(c) Deferred French Credit on account of principal Amount 


2 ,67, 09, 705 
1, 38 ,07,088 

5,36 , 393 


8, 18 ,717 


1, Tho Corporation has contingent liabilities in respect 

of the following, in addition to such liabilities appealing 
in the Balance Sheet : 


( a ) Outstanding underwriting contracts (under Section 

23 ( d ) of the IFC Act, 1948 ) Rs. 108 .85 lakhs 

(Rs. 537 . 50 lakhs ) 
(b ) Uncalled amount in respect of partly paid - up shares 

held as Investment ( linder Sect on 23 ( d ) and 
Section 23 ( f ) of the IFC Act, 1948 ) Rs. 41. 11 

lakhs (Rs. 29. 17 lakhs ) 
2 . (a ) The balances of 

( i) foreign currencyi . loan availed of by tho 
Corporation , (ii) the loans granted to sub 
borrowers therefrom , ( ii ) balances in foreign 
currency accounts with Banks and ( iv ) contingent 
liabilities in respect of obligations undertaking in 
foreign currency are all expressed in Indian 
Currency at TT Sclling rates prevailing as on 

the 30th June , 1984. 
(b ) Profit , if any, arising on account of fluctuations in 

currcacy exchange rates 19 accounted for lo 


4 , 10 , 53, 186 2,40 , 26 ,55 

- - G 
respect of each lino of credit only after the 
borrowings are fully repaid to the forcign lending 

institutions and the loans granted out of such 
borrowings to assisted concerns are fully recovered. 
Loss , if any, on account of such fluctuations 
in respect of cach line of credit is accounted 
for when such line is fully repaid by the 
Corporation . Meanwhile , the exchange differences 
relating to ( 1 ) the recoveray and repayment of 
foreign currency loans; ( ii ) conversion of year 
end foreign currency balances, and ( iii ) opero 
tions in the foreign currency accounts with Banks 
aro accounted for in Difference in Exchango 
Suspense Account . The contribution received 
from Central Government in part reimbursement 
of exchange losses has also been credited to the 

said suspense account. 
3. The Income-Tax Department the Corporation have 

gone in appeal reference on certain matters in which 
the earlier orders have gone in favour of against the 
Corporation . The disupted liability in this regard 
amounts to Rs. 40 .60 lakhs (Rs. 40 /60 lakhs) . The 
provision for taxation for the year has been made on 
the basis of the stand taken by the Corporation . 
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4 . Sundry Crcditors inciusive Rs, 662.77 lakhs (Rs. 574 . 14 

lakhs) in respect of Bonds which have matured but 
bave remained unclajmed unpaid . 


3. Investments under Section 23 ( d ) and 23 ( f ) of 

the itc Act, 1984 include sum of Rs. 68. 88 lakhs ( Rş. 
46 .71 Jukhs ) in the share capital of some companies 
which have either gone into liquidation or which are 
*sick and are proposed to be merged with healthier 
companies. Loss , if any, will be accounted for either 
when the final payment is received or the merger is 
completed , 


certain companies, the undertakings of which have been 
acquired by the Central State Government. It has not 
been possible to determino as to what portion of the 
said amount can be recovercd either out of the compen . 
sation or from the graduators. Besides , o sum of Rs. 
85. 37 lakhs ( Rs. 868 . 89 lakhs ) is dus on the Balance 
Sheet date from certain companies , whose liabilities have 
bcen frozen under the Industrial (Development and 
Regulation Act, 1951) , 


8 ( a ) The Corporation does not account for Income 

by way of Interest, Commitment Changes and 
Commission . etc ., in cases where the possibility 
of recovery is considered remote . Commitment 
charge aro accounted for an income only on 
conclusion of the loan agreements . 


6 . Up to the 30th June, 1984 , a sum of Ro. 33.92 lakhs 

(Rs. 30 . 70 lakhs) has been util .sed partly out of Benc 
volent Reserve Fund and partly out of Specific Grant 
from Government of India for subscrib .ng to the 
share capital in certain Technical Consuliancy Organi 
sations as part of the Corporation s promotional 
activities. This amount has not been included in the 

Investments of the Corporation . 
7 . An aggregate amount of Rs. 1029 .86 lakhs ( Rs . 821.34 

lakhs) was due on the date of the Balanco Sheet from 


( b ) Interest on those loans and advances where court 

Orders have been obtained by the Corporation is 
accounted for only when such amount is rccelyed . 


9 . Previous year s figurcs have been recast, wherever 
necessary , to make them comparable to thuso of tho 
current year , 
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